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UPPCS MAINS TEST - 12 (SOLUTION)
Q 1.	 ‘मूूल संंरचनाा’ केे सि�द्धांं�त केे वि�काास मेंं�  सर्वोोच्च 

न्याायाालय कीी भूूमि�काा काा आलोोचनाात्मक वि�श्लेषेण 
कीीजि�ए।

उत्तर: ‘मूूल संंरचनाा’ काा सि�द्धांं� त भाारतीीय सर्वोोच्च न्याायाालय द्वााराा 
वि�कसि�त एक न्याायि�क नवााचाार हैै। इसकाा मुुख्य उदे्देश्य अनुुच्छेेद 368 
केे तहत संंसद कीी संंशोोधन शक्ति�ि केे संंभाावि�त दुरुपयोोग सेे संंवि�धाान केे 
मूूल सि�द्धांं�तोंं�   कीी रक्षाा करनाा हैै।

‘मूूल संरंचनाा’ सि�द्धांं� त काा वि�काास 
संसंदीीय सर्वोोच्चताा काा युुग (1951-1967)

	 शंंकरीी प्रसााद माामलाा (1951) और सज्जन सिं�हं माामलाा (1965): 
इस दौरान न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारो ंसहित 
संविधान मेें संशोधन करने की संसद की शक्ति पूर््ण और असीमित 
ह।ै न्यायालय का मानना था कि अनुच्छेद 13 के अतंर््गत "विधि" 
शब्द मेें संवैधानिक संशोधन अधिनियम शामिल नही ंहैैं।

	 गोोलकनााथ बनााम पंंजााब रााज्य (1967): इस माामलेे मेंं न्याायाालय नेे 
अपने पिछले निर््णयो ंको उलट दिया। न्यायालय ने निर््धधारित किया कि 
संसद मौलिक अधिकारो ंमेें संशोधन नही ंकर सकती, क््योों कि संवैधानिक 
संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत "विधि" की परिभाषा मेें आत ेहैैं।

मूूल संरंचनाा सि�द्धांं� त काा जन्म
	 केेशवाानंंद भाारतीी बनााम केेरल रााज्य (1973): यह भाारतीीय 
संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर््ण मामला ह।ै 13 न्यायाधीशो ं
की पीठ ने गोलकनाथ मामले के फैसले को उलट दिया। न्यायालय ने 
व्यवस्था दी कि यद्यपि संसद संविधान के किसी भी हिस्से मेें संशोधन 
कर सकती ह,ै लेकिन वह इसकी “मलू संरचना" को नही ं बदल 
सकती। अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति व्यापक 
तो ह,ै लेकिन असीमित नही।ं

सि�द्धांं� त काा सुुदृढ़ीीकरण और वि�स्ताार
	 इंंदि�राा गांं�धीी बनााम रााज नााराायण (1975): सर्वोोच्च न्याायाालय 
ने पहली बार इस सिद््धाांत का प्रयोग करते हुए 39वेें संशोधन को 
रद्द कर दिया, जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से 
बाहर रखने का प्रयास किया था। न्यायालय ने ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष 
चुनाव’ को मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया।

	 मि�नर्वाा� मि�ल्स बनााम भाारत संंघ (1980): न्याायाालय नेे 42वेंं 
संशोधन की उन धाराओ ं को निरस्त कर दिया जो संसद को 
"असीमित" संशोधन शक्ति प्रदान करती थी।ं न्यायालय ने टिप्पणी 
की: “भारतीय संविधान मौलिक अधिकारो ंऔर नीति निदेशक तत््वोों  
के बीच संतलुन की आधारशिला पर टिका ह।ै"

	 आई.आर. कोोएल्होो बनााम तमि�लनााडुु रााज्य (2007): न्याायाालय नेे 
स्पष्ट किया कि 9वी ंअनुसूची मेें शामिल कानून भी न्यायिक समीक्षा 
के दायरे मेें हैैं, यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करत ेहैैं।

सि�द्धांं� त कीी आलोोचनाा 
	 पााठ्य आधाार काा अभााव: आलोोचकोंं�  काा तर्कक  है ै कि� यह सि�द्धांं�त 

"संविधान-इतर" है क््योों कि इसका संविधान के मूल पाठ मेें कही ं
उल्लेख नही ंह।ै

	 न्याायि�क अति�रेक: यह न्याायपाालि�काा कोो "अंंति�म शब्द" कहनेे कीी 
शक्ति देता है, जो संसद मेें प्रतिनिधित्व करने वाली जनता की इच्छा 
को कमजोर कर सकता ह।ै

	 अस्पष्टताा: सर्वोोच्च न्याायाालय नेे कभीी भीी "मूूल संंरचनाा" कीी कोोई 
निश्चित सूची प्रदान नही ं की ह,ै जिससे कानूनी अनिश्चितता बनी 
रहती ह।ै

	 लोोकतांं�त्रि�क वैैधताा पर बहस: यह तर्कक  दि�याा जााताा हैै कि� यह 
एक गैर-निर््ववाचित निकाय (न्यायपालिका) द्वारा निर््ववाचित निकाय 
(संसद) पर अपनी वैधता थोपने जसैा है।

सर्वोोच्च न्याायाालय नेे ‘मूूल संंरचनाा’ सि�द्धांं� त केे मााध्यम सेे भाारतीीय 
लोोकतंत्र केे लि�ए एक “सेेफ्टीी वााल्व" केे रूप मंें काार्यय  कि�याा हैै। काानूून 
केे शाासन और न्याायि�क समीीक्षाा कोो बनााए रखनेे मंें इसकीी व्याावहाारि�क 
उपयोोगि�ताा नि�र्वि�ि वााद हैै। इस सि�द्धांं� त नेे भाारतीीय शाासन व्यवस्थाा कोो 
"संंसदीीय संंप्रभुुताा" सेे “संंवैैधाानि�क संंप्रभुुताा" कीी ओर सफलताापूूर्ववक  
स्थाानांं� तरि�त कर दि�याा हैै। 

Q 2.	 भाारत मेंं�  रााजकोोषीीय संंघवााद सुुनि�श्चि�त करने ेमेंं�  वि�त्त 
आयोग की सिफारिशो ंके महत््व पर चर््चचा कीजिए।

उत्तर: रााजकोोषीीय संंघवााद काा ताात्पर्यय  दक्षताा, नि�ष्पक्षताा और स्वाायत्तताा 
सुुनि�श्चि�ित करनेे केे लि�ए सरकाार केे वि�भि�न्न स्तरोंं�  केे बीीच वि�त्तीीय 
शक्ति�ियोंं�  और जि�म्मेेदाारि�योंं�  केे वि�भााजन सेे हैै। इसेे सुुनि�श्चि�ित करनेे केे 
लि�ए, संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 280 केे तहत वि�त्त आयोोग कीी स्थाापनाा कीी 
गई हैै।

वि�त्त आयोोग कीी सि�फाारि�शोंं काा महत्व
	 ऊर्ध्वाा�धर असंंतुुलन कोो दूूर करनाा (कर हस्तांं�तरण): ऐति�हाासि�क 
बदलाव (14वा ँवित्त आयोग) डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले 
14वेें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल मेें राज््योों  की हिस्सेदारी 32% से 
बढ़़ाकर 42% कर दी थी। यह वास्तविक राजकोषीय विकेें द्रीकरण 
की दिशा मेें एक बड़़ा क््राांतिकारी बदलाव था।

	 यथाास्थि�ति� (15वाँँ� और 16वाँँ� वि�त्त आयोोग): 15वेंं वि�त्त आयोोग 
(एन.के. सिहं) और हाल ही मेें गठित 16वेें वित्त आयोग (अरविदं 
पनगढ़़िया) ने इस हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखा ह ै(जम्मू-
कश्मीर और लद्दाख के केें द्र शासित प्रदेश बनने के कारण 1% 
का समायोजन)। यह राज््योों  के राजस्व मेें स्थिरता और पूर््ववानुमान 
सुनिश्चित करता ह।ै

	 कै्षैति�ज समाानताा कोो बढ़ाावाा देेनाा (रााज्योंं�  केे बीीच वि�तरण): 
क्षैतिज हस््ताांतरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना ह ैकि बिहार जसेै 
संसाधन-विहीन राज्य के नागरिक को भी वैसी ही सार््वजनिक सेवाएँ 
मिलेें जसैी महाराष्टट्र जसेै समृद्ध राज्य के नागरिक को मिलती हैैं।

	3 समाानताा बनााम दक्षताा: वि�त्त आयोोग एक सूूत्र अपनााताा है ै
जिसमेें आवश्यकता (जनसंख्या, क्षेत्रफल), समानता (आय 
दूरी), और दक्षता (कर प्रयास, वन क्षेत्र) के बीच संतलुन 
स्थापित किया जाता ह।ै
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	 स्थाानीीय नि�काायोंं�  कोो सशक्त बनाानाा: प्रदर्शशन-आधाारि�त अनुुदाान 
15वेें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायो ं के लिए ₹4.36 लाख 
करोड़ से अधिक की सिफारिश की, जिसमेें एक बड़़ा भाग “बंधित 
अनुदान” के रूप मेें पेयजल, स्वच्छता और वाय ुगुणवत्ता जसेै सेवा-
मानको ंसे जडु़़ा ह।ै

	 रााजकोोषीीय अनुशुाासन और रोोडमैप: आयोोग एक ‘रााजकोोषीीय 
प्रहरी’ के रूप मेें कार््य करता ह,ै जो सरकार के दोनो ंस्तरो ंके लिए 
ऋण-से-जीडीपी लक्ष्य निर््धधारित करता ह।ै

	3 ऑफ-बजट उधाारीी कोो रोोकनाा: 16वेंं वि�त्त आयोोग नेे "ऑफ-
बजट" देनदारियो ं के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया ह ै और 
सिफारिश की है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य 
ऐसी सभी उधारी को अपने बलैेेंस शीट पर लाएँ।

रााजकोोषीीय संघंवााद केे समक्ष गंभंीीर चुुनौौति�याँँ�
	 सि�कुड़ताा वि�भााज्य पूूल: केंंद्र  सरकाार द्वााराा उपकर और अधि�भाार 
पर बढ़ती निर््भरता (जिन्हहें राज््योों  के साथ साझा नही ंकिया जाता) ने 
राज््योों  को प्राप्त होने वाली वास्तविक हिस्सेदारी को कम कर दिया 
ह।ै

	 जनसंंख्याा आधाारि�त असंंतोोष: दक्षि�ण भाारतीीय रााज्य अक्सर तर्कक  
देते हैैं कि (1971 के बजाय) 2011 की जनगणना का उपयोग 
उन राज््योों  को दंडित करता ह ै जिन््होों ने जनसंख्या नियंत्रण उपायो ं
को सफलतापूर््वक लागू किया। हालाकँि आयोग "जनसाखं्यिकीय 
प्रदर््शन" के माध्यम से इसे संतलुित करता है, फिर भी गतिरोध बना 
हुआ ह।ै

	 रााजस्व घााटाा अनुदुाान कोो वाापस लेेनाा: 16वेंं वि�त्त आयोोग द्वााराा 
राजस्व घाटा (RD) अनुदान को धीरे-धीरे समाप्त करने के कदम 
से पहाड़़ी और विशेष श्रेणी के राज््योों  पर प्रतिकल प्रभाव पड़ सकता 
ह,ै जो संरचनात्मक राजस्व घाटे का सामना करत ेहैैं।

वि�त्त आयोोग सहकाारीी और रााजकोोषीीय संंघवााद केे संंवैैधाानि�क वि�जन 
कोो व्यवहाार मंें उताारनेे मंें महत्वपूर्णण  भूूमि�काा नि�भााताा हैै। अंंततःः, भाारत 
मंें रााजकोोषीीय संंघवााद कीी प्रभाावशीीलताा न केेवल वि�त्त आयोोग कीी 
सि�फाारि�शोंं�  पर, बल्कि�� सहकाारीी शाासन केे प्रति� रााजनीीति�क प्रति�बद्धताा 
पर भीी नि�र्भभ र करतीी हैै।

Q 3.	 केंं� द्र-रााज्य संंबंधंोंं�  केे प्रबंधंन मेंं�  अंतंर-रााज्य परि�षद 
की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर: अंंतर-रााज्य परि�षद (ISC) एक संंवैैधाानि�क नि�कााय हैै, जि�सकीी 
स्थाापनाा भाारतीीय संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 263 केे तहत संंघ और रााज्योंं�  केे 
बीीच समन्वय और सहयोोग कीी सुुवि�धाा केे लि�ए कीी गई हैै।

कंेंद्र-रााज्य संबंंधंोंं केे प्रबंधंन मेंं अंतंर-रााज्य परि�षद कीी भूूमि�काा
	 सहकाारीी संंघवााद काा मंंच: यह क्षेते्रीीय आकांं�क्षााओं ं और रााष्ट्रीी�य 
अनिवार््यताओ ंके बीच "विश्वास की कमी" को पाटने और शिकायतो ं
को दूर करने के लिए एक विचार-विमर््श निकाय के रूप मेें कार््य 
करता है। एकतरफा निर््णय लेने के बजाय विचार-विमर््श को सक्षम 
करके, यह सहकारी संघवाद को मजबतू करता ह।ै

	 अंतंर-रााज्य वि�वाादोंं�  काा समााधाान: जहाँँ� सर्वोोच्च न्याायाालय अनुुचे्छेद 
131 के तहत कानूनी विवादो ंको संभालता ह,ै वही ंअंतर-राज्य 
परिषद उन राजनीतिक और प्रशासनिक घर््षणो ं को दूर करती ह ै

जिनमेें न्यायिक निर््णय के बजाय बातचीत की आवश्यकता होती है 
(जसेै- अतंर-राज्यीय सीमा विवाद)।

	 नीीति�गत समन्वय काा मंंच: यह सुुनि�श्चि�त करताा है ै कि� केंंद्री ीय 
योजनाएँ (जसेै- GST का कार््ययान्वयन या प्रत्यक्ष लाभ हस््ताांतरण) 
राज्य-स्तरीय प्रशासनिक वास्तविकताओ ंके अनुरूप हो।ं यह संघ 
सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयो ंपर चर््चचा की सुविधा 
प्रदान करता ह।ै

	 बहुपक्षीीय संंवााद काा आधाार: यह एकमाात्र ऐसाा मंंच है ै जहाँँ� 
प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री एक साथ बठैत े हैैं। यह राष्ट्रीय 
नीतियो ं (जसेै- आतंरिक सुरक्षा या आधार कार््ययान्वयन पर चर््चचा) 
की वैधता और स्वीकार््यता को बढ़़ाता ह।ै

प्रमुुख चिं�तंााएँँ और चुुनौौति�याँँ�
	 अनि�यमि�त बैैठकंें: परि�षद कोो वर्षष मेंं तीीन बाार बैठैक करनेे काा 
अधिदेश प्राप्त ह,ै लेकिन 1990 ई. मेें अपनी स्थापना के बाद से 
इसकी केवल 12 बठैकेें  हुई हैैं। यह अनियमितता इसे एक सक्रिय 
निकाय बनने से रोकती है।

	 सलााहकाारीी प्रकृृति�: इसकीी सि�फाारि�शेंं संंघ याा रााज्योंं�  पर बााध्यकाारीी 
नही ंहैैं, जिससे यह अक्सर निर््णय लेने वाले निकाय के बजाय केवल 
एक "चर््चचा मंच" बनकर रह जाता ह।ै

	 संंस्थाागत ओवरलैप: GST परि�षद और नीीति� आयोोग (शाासीी 
परिषद) जसेै विशिष्ट निकायो ंके उदय ने वित्तीय और विकासात्मक 
संघवाद के प्राथमिक मंच के रूप मेें अतंर-राज्य परिषद की भूमिका 
को कम कर दिया है।

	 रााजनीीति�क वि�चाार: इसकीी प्रभाावशीीलताा रााजनीीति�क इच्छााशक्ति� 
पर निर््भर करती ह।ै अक्सर संघीय तनाव संस्थागत मंचो ंसे बाहर 
निकलकर राजनीतिक विवादो ंका रूप ले लेते हैैं।

कंेंद्र-रााज्य संंबंंधोंं�  कोो सहीी माायनेे मंें पुुनर्जीी� वि�त करनेे केे लि�ए, अंंतर-
रााज्य परि�षद कोो एक स्थाायीी सचि�वाालय और नि�यमि�त बैैठकोंं�  केे सााथ 
संंस्थाागत रूप दि�याा जाानाा चााहि�ए। सााथ हीी, इसेे रााज्यपााल कीी भूूमि�काा 
याा रााज्योंं�  मंें कंेंद्रीीय एजंेंसि�योंं�  केे उपयोोग जैैसेे सबसेे वि�वाादाास्पद मुुद्दोंं�  पर 
भीी चर्चाा�  करनेे काा अधि�काार मि�लनाा चााहि�ए।

Q 4.	 “अराावलीी संंरक्षण काा मुुद्दाा भाारत मेंं�  ‘न्याायि�क 
सक्रियता’ और ‘कार््यपालिका की जड़ता’ के बीच 
बढ़त े टकराव को दर््शशाता ह।ै" हाल के न््ययायिक 
हस््तक्षेपो ंके आलोक मे,ं इस कथन का आलोचनात््मक 
परीक्षण कीजिए।

उत्तर: वि�श्व कीी सबसेे पुुराानीी भूूगर्भीी� य संंरचनााओंं मंें सेे एक, अराावलीी 
पर्वव तमाालाा रााष्ट्रीी �य रााजधाानीी के्षेत्र (NCR) केे लि�ए "फेेफडं़ों�� " (ग्रीीन लंंग) केे 
रूप मंें काार्यय  करतीी हैै। इसके संंरक्षण केे लि�ए जाारीी संंघर्षष  ‘न्याायि�क सक्रि�यताा’ 
(जहाँँ�  न्याायपाालि�काा नीीति�गत शूून्यताा कोो भरनेे केे लि�ए आगेे आतीी हैै) और 
‘काार्यय पाालि�काा कीी जड़़ता ा’ केे बीीच घर्षषण  काा एक उत्कृृष्ट उदााहरण हैै।

अराावलीी संरंक्षण - संवैंैधाानि�क अधि�काार
	 अनुचेु्छेद 48A: रााज्य पर्याा�वरण कीी रक्षाा और उसमेंं सुुधाार करनेे 
का प्रयास करेगा।

	 अनुचेु्छेद 51A(g): पर्याा�वरण कीी रक्षाा करनाा नाागरि�कोंं�  काा मौौलि�क 
कर््तव्य ह।ै
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	 अनुचेु्छेद 21: जीीवन केे अधि�काार मेंं स्वस्थ पर्याा�वरण काा अधि�काार 
भी शामिल ह ै(जसैा कि पर््ययावरण न्यायशास्त्र मेें व्याख्या की गई ह)ै।

काार्ययपाालि�काा कीी जड़ताा: संकंट कीी जड़ 
	 परि�भााषाा संंबंंधीी अस्पष्टताा: दशकोंं�  तक इस बाात कीी कोोई एकसमाान 
परिभाषा नही ं थी कि "अरावली पहाड़़ी" या "पर््वतमाला" क्या 
ह।ै इसने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की कार््यपालिका को 
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत््रोों  मेें खनन पट्टे देने की अनुमति 
दी, यह दावा करत ेहुए कि वे अरावली का हिस्सा नही ंथ।े

	 प्रवर्ततन कीी कमीी: कई अधि�सूचनााओं ं (जैसेैे 1992 कीी अराावलीी 
अधिसूचना) के बावजदू, राज्य अधिकारी अवैध खनन को रोकने 
मेें विफल रह।े

	 नीीति�गत शूून्यताा: “सतत खनन प्रबंंधन योोजनाा" (MPSM) बनाानेे 
मेें देरी का अर््थ यह था कि संसाधन निष्कर््षण को पारिस्थितिक 
अखंडता पर प्राथमिकता दी गई।

अराावलीी संरंक्षण मेंं न्याायि�क हस्तक्षेप
	 एम.सीी. मेेहताा बनााम भाारत संंघ (2004 और 2009): न्याायाालय 
ने हरियाणा की अरावली पहाड़़ियो ंमेें सभी खनन गतिविधियो ंपर यह 
कहत ेहुए रोक लगा दी कि इस पर््वतमाला की रक्षा "हर कीमत पर" 
की जानी चाहिए। इसने ‘एहतियाती सिद््धाांत’ लागू किया, जिससे यह 
साबित करने का भार खननकर््तताओ ंपर आ गया कि उनकी गतिविधि 
हानिकारक नही ंथी। 

	 अराावलीी अधि�सूचनाा पर सर्वोोच्च न्याायाालय काा 2018 काा आदेेश: 
2018 मेें, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 
(PLPA) मेें संशोधन करने के प्रयास के लिए हरियाणा सरकार 
को कड़़ी फटकार लगाई, जिससे अरावली के संवेदनशील क्षेत््रोों  मेें 
निर््ममाण की अनुमति मिल जाती।

	 टीी.एन. गोोदाावर्ममन थि�रुमुलुपााद माामलाा: इस नि�रंतर चलनेे वाालेे 
"वन मामले" ने ‘वन’ की परिभाषा को शब्दकोश के अर््थ के अनुसार 
सभी क्षेत््रोों  को शामिल करने के लिए विस्तारित किया, जिससे 
कार््यपालिका को रियल एस्टेट के लिए अरावली भूमि को गैर-
अधिसूचित करने से रोका गया।

	 न्याायि�क सक्रि�यताा काा वर्ततमाान उदााहरण: एक महत्वपूूर्णण हस्तक्षेपे 
मेें, सर्वोच्च न्यायालय ने एक समान परिभाषा अपनाई थी कि स्थानीय 
भू-आकृति से 100 मीटर ऊपर उठने वाली पहाड़़ी अरावली पहाड़़ी 
ह।ै जब पर््ययावरणविदो ं ने चेतावनी दी कि यह "100-मीटर का 
नियम" 90% रिज को बाहर कर सकता ह ै (जिससे उनमेें खनन 
की अनुमति मिल जाएगी), तो न्यायालय ने सक्रियता दिखात ेहुए 
जनवरी 2026 मेें अपने स्वयं के आदेश पर रोक लगा दी और 
परिभाषा की पुन: जाचँ के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति 
नियकु्त की।  

अंंततःः, सतत पर्याा�व रणीीय शाासन केे लि�ए टकरााव कीी स्थि�िति� सेे आगेे 
बढ़़क र सहकाारीी संंवैैधाानि�कताा कीी दि�शाा मंें जाानाा आवश्यक हैै, जहाँँ�  
न्याायपाालि�काा, काार्यय पाालि�काा और वि�धाायि�काा मि�लकर पर्याा�व रण संंरक्षण 
केे संंवैैधाानि�क वाादेे कोो सााकाार करेंं ।

Q 5.	 भाारत मेंं�  माानवााधि�काारोंं�  कीी रक्षाा मेंं�  रााष्ट्रीी�य 
मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका का 
आकलन कीजिए।

उत्तर: रााष्ट्रीी �य माानवााधि�काार आयोोग (NHRC) एक स्वतंत्र वैैधाानि�क 
नि�कााय हैै, जि�सकीी स्थाापनाा 12 अक्टूबर, 1993 कोो माानवााधि�काार 
संंरक्षण अधि�नि�यम (PHRA), 1993 केे तहत कीी गई थीी। इसकीी 
स्थाापनाा जवााबदेेहीी कीी घरेेलूू मांं�गोंं�   और पेेरि�स सि�द्धांं�तों  �ं (1991) केे 
अनुरूप वैैश्वि�िक माानदंडोंं�  कोो पूूराा करनेे केे अंंतर्राा� ष्ट्रीी �य दबााव केे काारण 
कीी गई थीी।

NHRC कीी रक्षाात्मक भूूमि�काा (जाँँ� च और अने्वेषण)  
	 स्वत: संंज्ञाान: आयोोग औपचाारि�क शि�काायत कीी प्रतीीक्षाा कि�ए बि�नाा 
मीडिया रिपोर्टटों या सार््वजनिक सूचनाओ ंके आधार पर स्वयं जाचँ 
शुरू कर सकता है।

	 हि�राासत मंें नि�गराानीी: यह जेेलोंं� , हि�राासत केंंद्रोंं�   और माानसि�क स्वाास्थ्य 
संस्थानो ंका दौरा करके वहा ंकी स्थितियो ंका अध्ययन करता ह ैऔर 
सुधारो ंकी सिफारिश करता ह।ै

	 लोोक सेेवकोंं�  कीी लाापरवााहीी: यह माानवााधि�काारोंं�  केे उलं्लंघन कोो 
रोकने मेें सार््वजनिक अधिकारियो ंकी विफलता (जसेै- मॉब लिचंिगं 
रोकने मेें पुलिस की विफलता) की जाचँ करता ह।ै

सलााहकाार और समीीक्षाात्मक भूूमि�काा
	 वि�धाायीी समीीक्षाा: यह मौौजूूदाा काानूूनोंं�  और संंवैैधाानि�क सुुरक्षाा उपाायोंं�  
की समीक्षा करता ह ै और उन्हहें मानवाधिकार मानको ं के अनुरूप 
बनाने के लिए संशोधनो ंका सुझाव देता है (जसेै- AFSPA या 
UAPA की समीक्षा)।

	 संंधि�योंं�  काा काार्याा�न्वयन: यह अंतंर्राा�ष्ट्रीी�य संंधि�योंं�  काा अध्ययन करताा 
ह ैऔर उनके प्रभावी घरेलू कार््ययान्वयन के लिए सिफारिशेें करता ह।ै

संवंर्धधनाात्मक भूूमि�काा 
	 सााक्षरताा और जाागरूकताा: सेेमि�नाार, प्रकााशनोंं�  और मीीडि�याा 
अभियानो ंके माध्यम से मानवाधिकारो ंके प्रति जागरूकता फैलाना।

	 NGO केे सााथ सहयोोग: माानवााधि�काारोंं�  केे क्षेते्र मेंं कााम करनेे वाालेे 
गैर-सरकारी संगठनो ंऔर संस्थानो ंके प्रयासो ंको प्रोत्साहित करना।

मूूल्यांं�कन : उदााहरणोंं एवं ंवाादोंं केे मााध्यम सेे सफलतााएँँ 
	 डीी.केे. बसुु बनााम पश्चि�म बंंगााल रााज्य (1997): यद्यपि� यह नि�र्णणय 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, लेकिन हिरासत मेें हिसंा 
को दूर करने मेें NHRC ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस मामले 
ने गिरफ्तारी प्रक्रियाओ ं पर दिशानिर्देश निर््धधारित किए, जिससे 
NHRC के अधिदेश को मजबतूी मिली।

	 PUCL बनााम भाारत संंघ (भोोजन काा अधि�काार माामलाा, 2001): 
जहा ँसर्वोच्च न्यायालय ने खाद्य योजनाओ ंको अनुच्छेद 21 के तहत 
अधिकारो ंमेें बदल दिया, वही ंNHRC ने भुखमरी से होने वाली 
मौतो ंकी निगरानी की और राज्य की जवाबदेही की सिफारिश की।

	 मैैलाा ढोोनेे केे माामले: NHRC नेे ‘मैैलाा ढोोनेे वाालोंं�  केे नि�योोजन काा 
प्रतिषेध अधिनियम, 2013’ के कार््ययान्वयन की निगरानी की। इसने 
राज््योों  को मैला ढोने वालो ंकी पहचान करने और उनके पुनर््ववास 
के निर्देश दिए तथा सीवर मेें होने वाली मौतो ंके लिए मुआवज ेकी 
सिफारिश की।

चिं�तंााएँँ और सीीमााएँँ
	 सलााहकाारीी प्रकृृति�: इसकेे नि�र्णणय काानूूनीी रूप सेे बााध्यकाारीी नहींं�  हैंं। 
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सरकार इसके निष्कर्षषों को अस्वीकार कर सकती है, हालाकंि उसे 
ऐसा करने के कारण बताने होत ेहैैं।

	 जाँँ�च काा अभााव: इसकेे पाास अपनाा स्वतंंत्र जाँँ�च कैैडर नहींं�  है ैऔर 
यह अक्सर उन््हीीं  पुलिस बलो ं पर निर््भर करता ह ै जिनके विरुद्ध 
शिकायतेें दर््ज की जाती हैैं।

	 एक वर्षष कीी समय सीीमाा: PHRA कीी धााराा 36 केे तहत, NHRC 
एक वर््ष से पुराने किसी भी मामले की जाचँ नही ंकर सकता, जिससे 
लंब ेसमय से चले आ रह ेव्यवस्थित शोषण के कई पीड़़ित न्याय से 
वंचित रह जात ेहैैं।

आयोोग कोो प्रवर्ततन  शक्ति�ियोंं� , एक स्वतंत्र जाँँ� च शााखाा और एक ऐसेे 
अधि�देश कीी आवश्यकताा हैै जोो नि�जीी संंस्थााओंं और सशस्त्र बलोंं�  द्वााराा 
कि�ए गए उल्लंघनोंं�  तक वि�स्ताारि�त होो। एक सुुदृढ़़ लोोकतंत्र केे लि�ए, 
NHRC कोो केेवल एक नि�गराानीीकर्ताा�  हीी नहींं� , बल्कि�� माानवााधि�काार 
परि�णाामोंं�  काा नि�र्णाा� यक बनाानेे केे लि�ए सशक्त कि�याा जाानाा चााहि�ए। 

Q 6.	 “स्वयं सहाायताा समूूह (SHGs) जमीीनीी स्तर केे 
लोकततं्र के एक प्रभावी उपकरण के रूप मे ं कार््य 
करत ेहै।ं" भारतीय संदर््भ मे ंचर््चचा कीजिए।

उत्तर: नााबाार्डड  (NABARD) केे अनुसाार, स्वयं सहाायताा समूूह (SHG) उन 
लोोगोंं�  काा एक स्वैैच्छि��क संंगठन हैै, जोो समाान आर्थि�ि क और साामााजि�क 
उदे्देश्योंं�  केे लि�ए नि�यमोंं�  और वि�नि�यमोंं�  केे ढांं�चे  केे भीीतर काार्यय  करतेे हंैं। 
इनकाा दृष्टि�कोोण सहभाागीी नि�र्णण य लेेनेे और लााभोंं�  कोो न्याायसंंगत तरीीकेे 
सेे सााझाा करनेे पर आधाारि�त होोताा हैै।

भाारतीीय संदंर्भभ मेंं स्वयंं सहाायताा समूूहोंं कीी भूूमि�काा
1.	 सहभाागीी लोोकतंंत्र कोो बढ़ाावाा देेनाा: स्वयंं सहाायताा समूूह जमीीनीी स्तर 

पर विचार-विमर््श के अवसर प्रदान करत े हैैं। ये समूह हाशिए पर 
रहने वाली महिलाओ ंके बीच सामूहिक निर््णय लेने की क्षमता और 
नेततृ्व कौशल विकसित करत ेहैैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 
(NRLM) पहल के तहत, लगभग 10 करोड़ महिलाएँ करीब 90 
लाख SHGs (ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार) मेें संगठित हैैं, 
जो सहभागी लोकतंत्र के संदर््भ मेें उनकी व्यापक पहुुंच को स्थापित 
करता ह।ै

2.	 रााजनीीति�क सशक्ति�करण और प्रति�नि�धि�त्व: स्वयंं सहाायताा समूूह 
जमीनी शासन के लिए प्रशिक्षण केें द्र के रूप मेें कार््य करत ेहैैं। 73वेें 
संवैधानिक संशोधन के बाद, SHG की कई सदस््योों  ने सफलतापूर््वक 
पंचायत चुनाव लड़़े और जीत ेहैैं। बिहार और केरल जसेै राज््योों  मेें, 
महिला सदस््योों  ने ग्राम सभाओ ंमेें सक्रिय रूप से भाग लेकर सामाजिक 
कल्याण कार््यक्रमो ंऔर ग्रामीण विकास के निर््णयो ंको प्रभावित किया 
ह।ै

3.	 वि�त्तीीय समाावेेशन और जवााबदेेहीी: नााबाार्डड केे ‘स्वयंं सहाायताा समूूह-
बैैंक लिकेंज’ कार््यक्रम ने धन के उपयोग मेें पारदर्शिता और जवाबदेही 
को प्रोत्साहित किया ह।ै

4.	 साामााजि�क लाामबंदीी और साामूहूि�क काार्ररवााई: इन समूूहोंं�  नेे शरााबखोोरीी, 
महिलाओ ंके खिलाफ हिसंा और स्वच्छता जसैी समस्याओ ंका प्रभावी 
ढंग से सामना किया ह।ै उदाहरण के लिए, केरल मेें ‘कुडुम्बश्री’ पहल 
ने स्थानीय स्वशासन और गरीबी उन्मूलन मेें महिलाओ ंकी भागीदारी 
को सशक्त बनाया ह।ै

5.	 रााज्य और नाागरि�क केे बीीच सेेतुु: स्वयंं सहाायताा समूूह मनरेेगाा, 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और पोषण मिशन जसेै कार््यक्रमो ं
के जमीनी कार््ययान्वयन मेें सहायता करत ेहैैं।

चुुनौौति�याँँ�
लोोकतंत्र कीी दि�शाा मंें उनकीी क्षमताा कोो सीीमि�त करनेे वाालीी कुुछ 
चुुनौौति�याँँ�  इस प्रकाार हंैं:

	 अभि�जाात वर्गग काा नि�यंत्रण: अक्सर प्रभाावशाालीी लोोगोंं�  द्वााराा समूूहोंं�  
पर नियंत्रण कर लिया जाता है।

	 अत्यधि�क ऋणग्रस्तताा: वि�त्तीीय प्रबंंधन कीी कमीी सेे कर्जज काा जााल।
	 असंंतुुलि�त क्षमताा नि�र्माा�ण: प्रशि�क्षण और कौौशल वि�काास मेंं कमीी।
	 के्षेत्रीीय असमाानतााएँँ : कुुछ रााज्योंं�  मेंं समूूहोंं�  काा प्रदर्शशन बहुत अच्छाा 
ह,ै जबकि अन्य मेें यह अभी भी प्रारंभिक चरण मेें ह।ै

भाारतीीय परि�दृश्य मंें, स्वयं सहाायताा समूूह अपनीी आर्थि�ि क भूूमि�काा सेे 
आगेे बढ़़क र महि�लााओंं केे सशक्ति�िकरण, स्थाानीीय शाासन मंें बढ़़ती ी 
भाागीीदाारीी और साामााजि�क जवााबदेेहीी केे मााध्यम सेे जमीीनीी लोोकतंत्र केे 
सशक्त उपकरण बन गए हंैं। उनके क्षमताा नि�र्माा�ण  मंें सुुधाार करकेे उन्हेंं  
लोोकतंत्र केे स्तंंभोंं�  केे रूप मंें और अधि�क मजबूूत कि�याा जाा सकताा हैै।

Q 7.	 “कमजोोर वर्गोंं केे लि�ए कल्यााणकाारीी योोजनााओं ं कीी 
सफलता नीतिगत इरादे के बजाय प्रभावी कार््ययान््वयन 
पर निर््भर करती ह।ै" आलोचनात््मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर: भाारत मंें कल्यााणकाारीी काार्यय क्रम समााज केे कमजोोर वर्गोंं, जि�नमें 
महि�लााएंं, अनुसूूचि�त जााति�/अनुसूूचि�त जनजााति� (SC/ST) समुदााय, 
वरि�ष्ठ नाागरि�क, प्रवाासीी श्रमि�क और गरीीब शाामि�ल हंैं, केे उत्थाान केे लि�ए 
तैैयाार कि�ए गए हंैं। हाालांं� कि� इन नीीति�योंं�  केे इराादेे साामााजि�क न्यााय केे 
संंवैैधाानि�क दाायि�त्वोंं�  केे अनुरूप हंैं, लेेकि�न इनकीी सफलताा मुुख्य रूप सेे 
इनके काार्याा� न्वयन पर नि�र्भभ र करतीी हैै।

मजबूूत ढांं�चे  वाालीी योोजनााएँँ लेेकि�न सीीमि�त प्रभााव
भाारत महाात्माा गांं�धी ी रााष्ट्रीी �य ग्राामीीण रोोजगाार गाारंंटीी अधि�नि�यम 
(MGNREGA), रााष्ट्रीी �य खााद्य सुुरक्षाा अधि�नि�यम (NFSA), और आयुुष्माान 
भाारत - प्रधाानमंत्रीी जन आरोोग्य योोजनाा (PM-JAY) जैैसेे अधि�काार-
आधाारि�त और लक्षि�त काार्यय क्रमोंं�  कोो लाागूू करनेे मंें सफल रहाा हैै।

	 मनरेेगाा (MGNREGA): यह ग्राामीीण रोोजगाार केे लि�ए 100 
दिनो ं का कानूनी अधिकार प्रदान करता ह।ै वर््ष 2023-24 मेें, 
6 करोड़ से अधिक परिवारो ं को रोजगार प्रदान किया गया ह।ै 
हालाकंि, भुगतान मेें देरी और धन की कमी ने कुछ राज््योों  मेें इसकी 
प्रभावशीलता को प्रभावित किया ह।ै

	 रााष्ट्रीी�य खााद्य सुुरक्षाा अधि�नि�यम (NFSA): यह भाारत कीी दोो-
तिहाई जनसंख्या (80 करोड़ लोग) को लाभ पहुुँचाता ह,ै लेकिन 
सार््वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मेें ‘अपवर््जन की त्रुटियो’ं और 
लीकेज (रिसाव) ने इसकी क्षमता को सीमित कर दिया ह।ै

प्रभाावीी काार्याा�न्वयन वाालीी योोजनााएंं: ‘गेेम चंेंजर’ सााबि�त हुईं
जब काार्याा� न्वयन केे उपकरण मजबूूत होोतेे हंैं, तोो कल्यााणकाारीी सेेवााओंं 
कीी डि�लीीवरीी मंें कााफीी सुुधाार होोताा हैै।

	 प्रधाानमंंत्रीी जन धन योोजनाा (PMJDY): इसकेे तहत 50 करोोड़ 
से अधिक बैैंक खात ेखोले गए हैैं, जिससे प्रत्यक्ष लाभ हस््ताांतरण 
(DBT) मेें बड़़ी मदद मिली ह।ै
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	 सरकाारीी आंकंड़ोंं�  केे अनुुसाार, DBT नेे रि�सााव कोो रोोककर ₹2 लााख 
करोड़ से अधिक की बचत करने मेें मदद की ह।ै

	 आधाार-आधाारि�त प्रमााणीीकरण और डि�जि�टल भुुगताान नेे सब्सि�डीी 
वितरण प्रणाली मेें पारदर्शिता बढ़़ाई है।

	 यह दर्शाा�ताा है ै कि� प्रशाासनि�क प्रणाालीी मेंं परि�वर्ततन और नि�रंतर 
निगरानी से योजनाओ ंके प्रदर््शन मेें सुधार होता ह।ै

काार्याा�न्वयन मेंं नि�रंतर बनीी रहनेे वाालीी चुुनौौति�याँँ�
प्रगति� केे बाावजूद, कुुछ ऐसीी चुुनौौति�याँँ�  हंैं जि�नकाा समााधाान आवश्यक 
हैै:

	 जमीीनीी स्तर पर प्रशाासनि�क क्षमताा काा अभााव।
	 DBT तक पहँुँचनेे मेंं डि�जि�टल अंतंरााल।
	 अप्रभाावीी शि�काायत नि�वाारण प्रणाालीी।
	 कुुछ क्षेते्रोंं�  मेंं प्रभाावीी साामााजि�क अंकेंेक्षण कीी कमीी।

येे कुुछ ऐसेे के्षेत्र हंैं जहाँँ�  परि�वर्ततन काारीी कल्यााणकाारीी नीीति�योंं�  कीी क्षमताा 
बााधि�त हुई हैै।
जहाँँ�  नीीति�योंं�  काा इराादाा ‘हकदाारीी’ कोो परि�भााषि�त करताा हैै, वहींं�  उनकाा 
काार्याा� न्वयन उसकीी ‘प्रााप्ति��’ कोो सुुनि�श्चि�ित करताा हैै। इसलि�ए, प्रभाावीी 
काार्याा� न्वयन कीी आवश्यकताा सर्वोोपरि� हैै। इसेे जमीीनीी स्तर पर बेेहतर 
शाासन, धन कीी समय पर नि�काासीी, प्रौौद्योोगि�कीी केे प्रभाावीी उपयोोग और 
जवााबदेेहीी मंें सुुधाार केे मााध्यम सेे प्रााप्त कि�याा जाा सकताा हैै।

Q 8.	 ‘लघुु-पक्षवााद’ कीी अवधाारणाा कोो स्पष्ट कीीजि�ए। 
हाल के वर्षषों मे ंभारत न ेइस ेविदेश नीति के उपकरण 
के रूप मे ंकैस ेउपयोग किया ह?ै

उत्तर: ‘लघुु-पक्षवााद’ मंें आम तौौर पर देेशोंं�  याा संंगठनोंं�  केे छोोटेे समूूह 
सााझाा समस्यााओंं केे समााधाान केे लि�ए मि�लकर काार्यय  करतेे हंैं। इसकीी 
सबसेे महत्वपूर्णण  वि�शेषताा यह हैै कि� यह सााझाा मूूल्यों �ं याा वि�चाारधााराा 
केे बजााय सााझाा हि�तों �ं कोो प्रााथमि�कताा देेताा हैै। यह अलग-अलग 
वि�श्वदृष्टि�कोोण वाालेे देेशोंं�  कोो वि�शि�ष्ट मुुद्दोंं�  पर व्याावहाारि�क रूप सेे 
सहयोोग करनेे मंें सक्षम बनााताा हैै।

भाारत द्वााराा लघुु-पक्षवााद काा अनुुप्रयोोग
भाारत द्वााराा लघुु-पक्षवााद काा उपयोोग रणनीीति�क और वि�वि�धताापूूर्णण  
रहाा हैै। भाारत अपनीी रणनीीति�क स्वाायत्तताा बनााए रखनेे और परि�चाालन 
सहयोोग बढ़ाा�ने  केे लि�ए छोोटेे समूूहोंं�  केे गठबंंधनोंं�  काा उपयोोग करताा हैै: 

	 सुुरक्षाा और समुदु्रीी कूूटनीीति�: भाारत क्वााड (अमेेरि�काा, जाापाान और 
ऑस्ट्रेलिया के साथ) का एक संस्थापक सदस्य ह,ै जो समुद्री सुरक्षा, 
वैक्सीन वितरण समन्वय और बनुियादी ढाचें के विकास का एक 
तंत्र ह।ै इसके अतिरिक्त, भारत ‘मालाबार’ जसेै बहुपक्षीय नौसैनिक 
अभ्यासो ंमेें शामिल होता ह ैताकि अंतर-परिचालन क्षमता बढ़़ाई 
जा सके और रणनीतिक प्रतिरोध का प्रदर््शन किया जा सके। हाल 
के वर्षषों मेें इन नौसैनिक अभ्यासो ंके दायरे और आवतृ्ति मेें विस्तार 
हुआ ह।ै

	 आर्थि�क और बुुनि�याादीी ढांं�चाा सहयोोग: I2U2 (भाारत, इज़रााइल, 
अमेरिका और UAE) मेें भारत की भागीदारी विशिष्ट पहलो ं
(जसेै- खाद्य, जल, हरित ऊर््जजा, रसद/लॉजिस्टिक्स) मेें इसकी रुचि 
को दर््शशाती ह।ै यह उदाहरण ह ैकि कैसे विकास लक्षष्ययों  के लिए लघु-
पक्षीय समूहो ंका उपयोग किया जा सकता ह।ै

	 मुदु्दाा-आधाारि�त गठबंंधन और माानक नेेतृृत्व: नई दि�ल्लीी वि�शि�ष्ट 
मुद््दोों  पर आधारित गठबंधनो ं(जसेै- अतंर््रराष्ट्रीय सौर गठबंधन/ISA 
जसैी नवीकरणीय ऊर््जजा भागीदारी) का भी प्रस्तावक रहा ह।ै

भाारत केे लि�ए इसके लााभ
	 बड़ीी शक्ति�योंं�  पर नि�र्भभरताा सेे बचााव: यह कि�सीी एक बड़ीी शक्ति� पर 
अत्यधिक निर््भरता को कम करता ह।ै

	 क्षमताा वि�काास: इसकेे मााध्यम सेे भाारत तेेजीी सेे अपनीी क्षमतााओं ं
को विकसित कर सकता ह ैऔर अन्य सेनाओ ंके साथ समन्वय प्राप्त 
कर सकता ह।ै

	 लक्षि�त नि�वेश: यह भाारत कोो कि�सीी भीी संंस्थाागत गठबंंधन मेंं बंंधे े
बिना अपने स्वयं के उद्देश््योों  के लिए केें द्रित निवेश आकर्षित करने 
मेें मदद करता है।

	 हि�न्द-प्रशांं�त नीीति�: समकाालीीन शोोध भाारत कीी हि�न्द-प्रशांं�त नीीति� मेंं 
लघु-पक्षवाद के महत्व को रेखाकंित करत ेहैैं।

इस प्रकाार, लघुु-पक्षवााद भाारत कीी वि�देश नीीति� केे एक समझदाार और 
महत्वपूर्णण  आधाार केे रूप मंें उभराा हैै। यह रणनीीति�क स्वाायत्तताा बनााए 
रखतेे हुए लचीीलीी और मुुद्दाा-आधाारि�त भाागीीदाारीी बनाानेे मंें मदद करताा हैै। 
इन छोोटेे समूूहोंं�  केे मााध्यम सेे, भाारत तेेजीी सेे उभरतीी बहुधु्रुवीीय दुनि�याा मंें 
अपनीी सुुरक्षाा, आर्थि�ि क स्थि�िति� और अंंतर्राा� ष्ट्रीी �य कद कोो बढ़ाा�ने  मंें सक्षम हैै।

Q 9.	 बदलते े पश्चि�म एशि�यााई भूू-रााजनीीति�क परि�दृश्य 
मे ं भारत-संयुक््त अरब अमीरात (UAE) संबधंो ं के 
रणनीतिक आयामो ंका परीक्षण कीजिए।

उत्तर: भाारत और संंयुुक्त अरब अमीीराात (UAE) नेे 1972 ई. मंें रााजनयि�क 
संंबंंध स्थाापि�त कि�ए थेे। जहाँँ�  UAE नेे 1972 मंें भाारत मंें अपनाा दूताावाास 
खोोलाा, वहींं�  1973 मंें UAE मंें भाारतीीय दूताावाास खोोलाा गयाा। समय-
समय पर उच्च स्तरीीय द्वि�पक्षीीय दौौरोंं�  सेे इन संंबंंधोंं�  कोो गति� मि�लीी और 
अगस्त 2015 नेे दोोनोंं�  देेशोंं�  केे बीीच एक नई ‘व्याापक और रणनीीति�क 
सााझेेदाारीी’ कीी शुुरुआत कीी।

भाारत-UAE संबंंधंोंं केे रणनीीति�क आयााम
1.	 व्याापाार और अर्थथव्यवस्थाा: वि�त्त वर्षष 2024-25 मेंं द्वि�पक्षीीय व्याापाार 

100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आकंड़़े को पार कर गया ह,ै जो सेपा 
(CEPA), ऊर््जजा आयात और सेवाओ ंद्वारा संचालित ह।ै दिल्ली-अब ू
धाबी का लक्ष्य वर््ष 2032 तक व्यापार को 200 बिलियन डॉलर तक 
पहुुँचाना ह।ै यह आर्थिक सुदृढ़ता राजनीतिक विश्वास और कूटनीतिक 
प्रभाव का आधार ह।ै

2.	 ऊर्जाा� और संंसााधन सुुरक्षाा: एक स्थि�र तेले/एलएनजीी (LNG) 
आपूर्तिकर््तता के रूप मेें UAE की भूमिका और दीर््घकालिक अनुबंधो ं
(जसेै एडनॉक/ADNOC समझौतो)ं मेें उसकी भागीदारी भारत को 
अपने ऊर््जजा जोखिमो ंको कम करने और विकास के लिए ईंधन सुरक्षित 
करने मेें मदद करती है। ऊर््जजा साझदेारी को भारतीय बनुियादी ढाचें और 
वित्त केें द््रोों  मेें UAE के संप्रभु कोष निवेश से और मजबतूी मिली ह।ै

3.	 नि�वेश और प्रौौद्योोगि�कीी: UAE केे संंप्रभुु कोोष और कंंपनि�यांं� (जैैसेे 
मुबादला/Mubadala) भारतीय उद्योग, प्रौद्योगिकी और वित्त मेें 
महत्वपूर््ण निवेशक हैैं। यह निवेश भारत के औद्योगिकीकरण और 
रोजगार वदृ्धि को बढ़़ावा दे रहा ह,ै साथ ही UAE को दक्षिण एशिया 
मेें रणनीतिक आर्थिक पहुुंच प्रदान कर रहा ह।ै
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4.	 सुुरक्षाा और रक्षाा: पश्चि�म एशि�याा मेंं बड़ीी शक्ति�योंं�  केे बदलते ेध्याान 
के बीच, भारत और UAE अब एक अधिक व्यापक रक्षा साझदेारी 
को संहिताबद्ध कर रह े हैैं। संयकु्त सैन्य अभ्यास, समुद्री समझौता 
ज्ञापन (MoUs) और उभरती रणनीतिक रक्षा साझदेारी सैन्य अतंर-
परिचालन क्षमता, अरब सागर की समुद्री सुरक्षा और UAE के लिए 
नई सुरक्षा गारंटियो ंकी सुविधा प्रदान करेगी। 

5.	 भू-ूरााजनीीति�क संंतुुलन: अब्रााहम एकॉॉर्डड केे बााद UAE कीी 
विविधीकृत विदेश नीति (इज़राइल, अमेरिका, रूस और भारत के 
साथ संबंध) तथा भारत की ऊर््जजा और प्रवासी हितो ंकी आवश्यकताएँ 
दोनो ं देशो ं के बीच एक व्यावहारिक और हित-आधारित रणनीतिक 
समन्वय को जन्म देती हैैं। उदाहरण के तौर पर, दीर््घकालिक LNG/
तले समझौते और भारत मेें बढ़त ेUAE निवेश इस बात को दर््शशात ेहैैं 
कि आर्थिक साधनो ंका उपयोग सामरिक गहराई बनाने के लिए किया 
जा रहा है। उदाहरण के लिए: दीर््घकालिक LNG/तले समझौतो ंका 
उपयोग और भारत मेें UAE के बढ़त ेFDI इस बात के उदाहरण हैैं 
कि रणनीतिक गहराई बनाने के लिए आर्थिक उपकरणो ंका लाभ कैसे 
उठाया जा रहा ह।ै

भाारत-UAE संंबंंध अब ऊर्जाा�  सुुरक्षाा, व्याापाार, रक्षाा सहयोोग और 
आईएमईसीी (IMEC) जैैसीी संंपर्कक  पहलोंं�  केे सि�द्धांं�तोंं�   पर आधाारि�त 
एक व्याापक रणनीीति�क सााझेेदाारीी केे रूप मंें परि�पक्व होो चुुकेे हंैं। यह 
सााझेेदाारीी इस बाात काा प्रमााण हैै कि� कैैसेे भाारत, पश्चि�िम एशि�याा कीी 
बदलतीी रााजनीीति� केे बीीच अपनीी रणनीीति�क स्वाायत्तताा बनााए रखतेे हुए 
वि�भि�न्न देेशोंं�  केे सााथ सफल ताालमेेल बि�ठाा रहाा हैै।"

Q 10.	 पड़ोोसीी देेशोंं�  मेंं�  घरेेलूू रााजनीीति�क अस्थि�रताा उत्पन्न 
होन े पर भारत द्वारा ‘पड़़ोसी प्रथम नीति’ को लागू 
करन ेमे ंआन ेवाली चुनौतियो ंका मूल््ययाांकन कीजिए।

उत्तर: ‘पड़ोो�सी ी प्रथम’ नीीति� भाारत केे अपनेे तत्कााल पड़ोो�स  केे देेशोंं�  केे 
सााथ संंबंंधोंं�  केे प्रबंंधन काा माार्गग दर्शशन  करतीी हैै। इसकाा मुुख्य कंेंद्र स्थि�िरताा 
और समृद्धि� केे लि�ए भौौति�क, डि�जि�टल और व्यक्ति�िगत जुुड़ाा�व  केे मााध्यम 
सेे पाारस्परि�क रूप सेे लााभकाारीी, जन-उन्मुुख के्षेत्रीीय ढांं�चा ा तैैयाार करनाा हैै।

पड़ोोसीी प्रथम नीीति� (NFP) केे काार्याा�न्वयन मेंं चुुनौौति�याँँ� :
1.	 सुुरक्षाा काा प्रसाार एक प्रमुखु चुुनौौतीी: पड़ोोसीी देेशोंं�  मेंं रााजनीीति�क 

अस्थिरता अक्सर राज्य के नियंत्रण मेें कमी लाती ह,ै जो भारत के 
लिए सीधा जोखिम ह।ै उदाहरण के लिए, पाकिस्तान मेें राजनीतिक 
अस्थिरता ने हमेशा सीमा पर तनाव और भारत के लिए सुरक्षा खतरो ं
को बढ़़ाया ह।ै इसी प्रकार, नेपाल मेें राजनीतिक अस्थिरता कभी-कभी 
व्यापार और पारगमन से जडु़़ी सीमा संबंधी समस्याओ ं का कारण 
बनती ह।ै

2.	 माानवीीय और आर्थि�क लाागत: संंकट केे समय आर्थि�क सहाायताा प्रदाान 
करना भारत के लिए एक चुनौती ह।ै 2022 मेें श्रीलंका के आर्थिक 
संकट के दौरान, भारत ने क्रेडि ट लाइन, करेेंसी स्वैप और ईंधन के 
रूप मेें वित्तीय सहायता प्रदान की। इस कार््रवाई ने भारत की साख तो 
बढ़़ाई, लेकिन इसके साथ भारी आर्थिक लागत भी जडु़़ी थी।

3.	 हस्तक्षेप कीी धाारणाा: संंकट केे समय भाारत कीी सक्रि�यताा कोो अक्सर 
गलत समझा जाता ह।ै 2015 मेें नेपाल के संवैधानिक संकट के दौरान, 
सीमा पर व्यवधानो ंको नेपाल मेें भारतीय हस्तक्षेप के रूप मेें देखा गया, 
जिससे भारत-विरोधी भावनाएँ उत्पन्न हुईं। घरेलू अस्थिरता सरकारो ं

को संप्रभुता की चितंाओ ं के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है, 
जिससे भारत की नीतिगत लचीलापन कम हो जाती ह।ै

4.	 शक्ति�योंं�  केे बीीच प्रति�स्पर्धाा�: कि�सीी देेश मेंं संंकट केे समय अंंतर्राा�ष्ट्रीी�य 
व्यवस्था मेें प्रतिस्पर््धधा बढ़ जाती ह।ै राजनीतिक अस्थिरता चीन जसैी 
क्षेत्रीय शक्तियो ंके लिए निवेश के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़़ाने के 
अवसर पैदा करती है, जसैा कि श्रीलंका और मालदीव मेें देखा गया 
ह।ै यह ‘पड़़ोसी प्रथम नीति’ मेें भारत की रणनीतिक गणनाओ ंको और 
जटिल बना देता ह।ै

5.	 परि�योोजनााओं ंमंें देेरीी और नीीति�गत अनि�श्चि�तताा: पड़ोोसीी देेशोंं�  मेंं बाार-
बार सरकार बदलने से बनुियादी ढाचंा समझौतो,ं व्यापार और द्विपक्षीय 
सहयोग पर प्रतिकल प्रभाव पड़ता ह।ै यह अनिश्चितता कनेक्टिविटी 
और विकास परियोजनाओ ंकी गति को धीमा कर देती है।

यद्यपि� ‘पड़ोो�सी ी प्रथम नीीति�’ भाारत कीी वि�देश नीीति� काा एक मुुख्य हि�स्साा 
बनीी हुई हैै, लेेकि�न पड़ोो�सी ी देेशोंं�  मंें व्यााप्त अस्थि�िरताा भाारत कीी सुुरक्षाा, 
अर्थथ व्यवस्थाा और कूूटनीीति� केे लि�ए नि�रंतर चुुनौौति�यांं�  पेेश करतीी हैै। इन 
चुुनौौति�योंं�  सेे नि�पटनेे केे लि�ए भाारत कोो एक संंतुुलि�त और दीीर्घघ काालि�क 
दृष्टि�कोोण कीी आवश्यकताा हैै।

Q 11.	 भाारत मेंं�  उपलब्ध वैकैल्पि�िक वि�वााद नि�वाारण (ADR) 
ततं््रोों  का संक्षिप्त परीक्षण कीजिए। य े मामलो ं के 
लबंित होन ेकी समस्या को कम करन ेमे ंकिस प्रकार 
योगदान दे रह ेहै?ं

उत्तर: वैैकल्पि�िक वि�वााद नि�वाारण (ADR) तंंत्र जैैसेे कि� मध्यस्थम, 
मध्यस्थताा, सुुलह, लोोक अदाालत और अभि�वााक सौौदेेबााजीी सस्तीी, 
त्वरि�त और सहभाागीी न्यााय प्रााप्त करनेे केे महत्वपूर्णण  सााधनोंं�  केे रूप मंें 
उभरे हंैं। 

भाारत मेंं ADR काा संवैंैधाानि�क और काानूूनीी आधाार
	 अनुचेु्छेद 14: वि�धि� केे समक्ष समाानताा; ADR न्यााय तक समाान 
पहुुँच सुनिश्चित करता ह।ै

	 अनुचेु्छेद 21: जीीवन केे अधि�काार मेंं त्वरि�त सुुनवााई काा अधि�काार 
शामिल ह।ै

	 अनुचेु्छेद 39A: रााज्य काा नीीति� नि�देशक तत्व जोो मुुफ्त काानूूनीी 
सहायता और समान न्याय का आदेश देता ह।ै

	 अनुचेु्छेद 323B: वि�शि�ष्ट न्याायनि�र्णणयन केे लि�ए न्याायााधि�करणोंं�  कोो 
सक्षम बनाता ह।ै

	 वि�धि�क आधाार: मध्यस्थम और सुुलह अधि�नि�यम एवंं वि�धि�क सेेवाा 
प्राधिकरण अधिनियम।

भाारत मेंं प्रमुुख ADR तंतं्र
	 मध्यस्थम: यह एक अर्धध-न्याायि�क प्रक्रि�याा है ैजहाँँ� वि�वाादोंं�  काा नि�र्णणय 
एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा किया जाता ह।ै इसका व्यापक उपयोग 
वाणिज्यिक विवादो ंऔर बनुियादी ढाचंा अनुबंधो ंमेें होता ह।ै मुं बई 
अतंर््रराष्ट्रीय मध्यस्थता केें द्र (MCIA) जसेै संस्थान इसे बढ़़ावा दे 
रह ेहैैं।

	 मध्यस्थताा: यह एक स्वैचै्छि�क और गैैर-बााध्यकाारीी प्रक्रि�याा हैै। हााल 
ही मेें मध्यस्थता अधिनियम, 2023 द्वारा इसे और मजबतूी दी गई 
ह।ै एफकॉन्स इंफ्रास्टट्रक्चर बनाम चेरियन वर्की कंस्टट्रक्शन (2010) 
मामले मेें न्यायालय ने इसकी उपयकु्तता स्पष्ट की थी।
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	 सुुलह: मध्यस्थताा केे वि�परीीत, सुुलहकर्ताा� समझौौतेे कीी शर्तोंं काा 
प्रस्ताव दे सकता ह।ै औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत 
औद्योगिक विवादो ंको अक्सर इसी माध्यम से सुलझाया जाता ह।ै

	 लोोक अदाालत: वि�धि�क सेेवाा प्रााधि�करण अधि�नि�यम केे तहत स्थाापि�त 
ये अदालतेें समझौत ेपर आधारित समाधानो ंको वैधानिक मान्यता 
देती हैैं। पंजाब राज्य बनाम जलौर सिहं (2008) मेें कहा गया कि 
लोक अदालत का निर््णय अतंिम और गैर-अपील योग्य है। 

	 अभि�वााक सौौदेेबााजीी (प्लि�याा बाारे्गेनिं�गं): 2005 केे CrPC संंशोोधन 
द्वारा पेश किया गया। यह 7 वर््ष तक की सजा वाले अपराधो ंके लिए 
लागू ह।ै

माामलोंं केे लंबंि�त होोनेे कोो कम करनेे मेंं योोगदाान
	 लोोक अदाालतोंं�  केे मााध्यम सेे व्याापक नि�पटाान: रााष्ट्रीी�य लोोक 
अदालतेें एक ही दिन मेें लाखो ंमामलो ंका निपटारा करती हैैं। वर््ष 
2024–25 मेें, लोक अदालतो ंने 1.2 करोड़ से अधिक मामलो ं
(मुकदमेबाजी से पूर््व और लंबित दोनो)ं का सफलतापूर््वक निपटारा 
किया।

	 मुकुदमेेबााजीी-पूूर्वव मध्यस्थताा: मध्यस्थताा अधि�नि�यम, 2023 
नागरिक और वाणिज्यिक विवादो ंके लिए इसे बढ़़ावा देता ह।ै यह 
प्रवेश स्तर पर ही मामलो ं को "फ़़िल्टर" करता ह,ै जिससे केवल 
जटिल कानूनी मुद्दे ही न्यायालय पहुुँचत ेहैैं।

	 वि�शेषज्ञताा: मध्यस्थम तकनीीकीी वि�शेेषज्ञोंं�  कोो वााणि�ज्यि�क याा समुुद्रीी 
विवादो ंको निपटाने की अनुमति देता ह,ै जिससे निचली अदालतो ं
का कीमती समय बचता है।

	 समय और लाागत कीी बचत: मध्यस्थम कीी समय-सीीमाा कोो 2015 
और 2019 के संशोधनो ंके माध्यम से सुव्यवस्थित किया गया ह।ै 
मध्यस्थता के माध्यम से अक्सर कुछ ही महीनो ं मेें समझौता हो 
जाता ह।ै

	 नि�र्णणयोंं�  कीी अंतंि�मताा: लोोक अदाालतोंं�  केे नि�र्णणय और मध्यस्थम 
पुरस्कारो ं(सीमित आधारो ंको छोड़कर) के विरुद्ध अपील नही ंकी 
जा सकती, जिससे "अपीलीय जंगल" का बोझ कम होता ह।ै

सीीमााएँँ
	 ‘तदर्थथ मध्यस्थम’ मेंं उच्च लाागत।
	 ग्राामीीण क्षेते्रोंं�  मेंं समाान मध्यस्थताा बुनुि�याादीी ढांं�चे काा अभााव।
	 मुुकदमेेबााजोंं�  केे बीीच जाागरूकताा कीी कमीी।
	 मध्यस्थम नि�र्णणयोंं�  केे प्रवर्ततन मेंं देेरीी।

यद्यपि� ADR नेे महत्वपूर्णण  प्रगति� कीी हैै, लेेकि�न "मुुकदमेेबााजीी वाालीी 
माानसि�कताा" और प्रशि�क्षि�त मध्यस्थोंं�  कीी कमीी जैैसीी चुुनौौति�यांं�  बनीी हुई 
हंैं। हाालांं� कि�, मध्यस्थताा अधि�नि�यम, 2023 और सरकाार द्वााराा संंस्थाागत 
मध्यस्थताा पर दि�ए जाा रहेे जोोर केे सााथ, ADR भाारत कीी न्यााय वि�तरण 
प्रणाालीी केे हााशि�ये सेे कंेंद्र मंें आनेे केे लि�ए तैैयाार हैै।

Q 12.	 भाारतीीय संंसद कीी उत्पाादकताा मेंं�  सुुधाार करने े मेंं�  
संसदीय समितियो ं की भूमिका पर चर््चचा कीजिए। 
हाल के वर्षषों मे ंइन समितियो ंके समक्ष आन ेवाली 
चुनौतियो ंपर प्रकाश डालिए।

उत्तर: संंसद केे काार्यय  वि�वि�ध, जटि�ल और व्याापक होोतेे हंैं। इसके अलाावाा, 
संंसद केे पाास सभीी वि�धाायीी उपाायोंं�  और अन्य माामलोंं�  कीी वि�स्तृृत 

जाँँ� च करनेे केे लि�ए न तोो पर्याा�प् त समय होोताा हैै और न हीी आवश्यक 
वि�शेषज्ञताा। इसलि�ए, संंसद अपनेे कर्तत व्योंं�  केे नि�र्ववहन  मंें कई समि�ति�योंं�  
कीी सहाायताा लेेतीी हैै।

संसंदीीय समि�ति�योंं केे वि�भि�न्न प्रकाार
	 वि�त्तीीय समि�ति�याँँ�: जैैसेे लोोक लेेखाा समि�ति� (PAC), प्रााकलन 
समिति और सार््वजनिक उपक्रमो ंपर समिति, जो सार््वजनिक खर््च 
और कैग (CAG) की रिपोर्टटों की समीक्षा करती हैैं।

	 वि�भााग-संंबंंधि�त स्थाायीी समि�ति�याँँ� (DRSCs): वर्ततमाान मेंं 24 
ऐसी समितिया ँहैैं जो अनुदान की मागँो,ं विधयेको ंऔर मंत्रालयो ंकी 
नीतियो ंके प्रदर््शन की समीक्षा करती हैैं।

	 तदर्थथ और संंयुकु्त समि�ति�याँँ�: कि�सीी वि�शेेष काानूून याा माामलोंं�  केे 
लिए बनाई गई समितिया,ँ जसेै संयकु्त संसदीय समितिया ँ(JPCs)।

संसंदीीय उत्पाादकताा बढ़ाानेे मेंं योोगदाान
1.	 वि�धाायि�कीी कीी गहन समीीक्षाा: सदन मेंं बहस संंक्षि�प्त होोतीी है,ै जबकि� 

समितिया ँविधयेको ंकी धारा-दर-धारा जाचँ करती हैैं, विशेषज््ञोों  और 
हितधारको ंके साथ परामर््श करती हैैं और संशोधनो ंके सुझाव देती हैैं। 
उदाहरण के लिए, आईटी (IT) पर स्थायी समिति ने व्यक्तिगत डेटा 
संरक्षण विधयेक पर महत्वपूर््ण सिफारिशेें दी थी।ं

2.	 वि�त्तीीय समीीक्षाा और जवााबदेेहीी: लोोक लेेखाा समि�ति� (PAC) 
जिम्मेदार खर््च सुनिश्चित करने के लिए कैग रिपोर्टटों की समीक्षा करती 
ह।ै रक्षा खरीद और सार््वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो ंमेें विसंगतियो ंको 
उजागर करने मेें इसकी भूमिका अहम रही ह।ै

3.	 आम सहमति� बनाानाा: समि�ति� प्रणाालीी कम दलीीय मााहौौल मेंं कााम 
करती ह।ै विपक्षी सदस््योों  की उपस्थिति आम सहमति बनाने मेें मदद 
करती ह,ै जिससे कानून का पारित होना आसान हो जाता ह।ै

4.	 काार्याा�न्वयन कीी नि�गराानीी: समि�ति�याँँ� ‘कीी गई काार्ररवााई रि�पोोर्टट’ 
(Action Taken Reports - ATRs) की निगरानी करती हैैं। 
सरकारी आकँड़़े बतात ेहैैं कि हर साल दोनो ंसदनो ंमेें सैकड़़ोों  रिपोर््ट रखी 
जाती हैैं, जो सिफारिशो ंकी निरंतर ट््ररैकिंग को दर््शशाती हैैं।

5.	 वि�शेषज्ञोंं�  कीी भाागीीदाारीी: समि�ति�याँँ� वि�शेेषज्ञोंं� , नाागरि�क समााज केे 
प्रतिनिधियो ं और अधिकारियो ं के साथ परामर््श करती हैैं, जिससे 
विधायी चर््चचाओ ं मेें वह गहराई आती ह ै जिसका सदन मेें अक्सर 
अभाव होता है।

पि�छलेे कुुछ वर्षोंं मेंं अनुुभव कीी गई चुुनौौति�याँँ�
1.	 वि�धेयकोंं�  कोो भेेजने मंें कमीी: 15वींं�  लोोकसभाा मेंं लगभग 71% 

विधयेक समितियो ंको भेज ेगए थ,े जबकि 17वी ंलोकसभा मेें यह 
संख्या घटकर 20% से भी कम रह गई।

2.	 संंसदीीय बैैठकोंं�  कीी संंख्याा मंें गि�राावट: कम बैठैकोंं�  और व्यवधाानोंं�  
का अर््थ ह ैकि समितियो ंके पास अपनी रिपोर््ट पेश करने के लिए कम 
समय बचता ह।ै

3.	 क्षमताा संंबंंधीी मुदेु्दे: एक हीी समि�ति� केे पाास कई मंंत्राालयोंं�  कीी जि�म्मेदेाारीी 
होने से विश्लेषण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती ह।ै

4.	 रााजनीीति�क ध्रुवुीीकरण: बढ़ते ेरााजनीीति�क ध्रुवुीीकरण केे काारण कभीी-
कभी ‘असहमति नोट’ और आम सहमति तक पहुुँचने मेें देरी होती ह,ै 
जिससे रिपोर््ट के नैतिक प्रभाव पर असर पड़ता ह।ै

संंसदीीय समि�ति�याँँ�  काानूून कीी गुुणवत्ताा, जवााबदेेहीी और सूूचि�त नि�र्णण य 
लेेनेे कीी प्रक्रि�याा मंें बहुत सुुधाार करतीी हंैं। फि�र भीी, वि�धेयकोंं�  कोो समि�ति�योंं�  
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केे पाास भेेजनेे मंें कमीी, कम बैैठकोंं�  और संंसााधनोंं�  कीी कमीी जैैसेे रुझाान 
उनकीी दक्षताा कोो प्रभाावि�त करतेे हंैं। संंसदीीय उत्पाादकताा और जवााबदेेहीी 
कोो पुुनर्जीी� वि�त करनेे केे लि�ए इन समि�ति�योंं�  कीी स्वाायत्तताा, संंसााधन और 
वि�धेयकोंं�  कीी अनि�वाार्यय  जाँँ� च सुुनि�श्चि�ित करनाा अत्यंंत महत्वपूर्णण  हैै।

Q 13.	 एक संंवैधैाानि�क पद केे रूप मेंं�  भाारत केे उपरााष्ट्ररपति� 
की नियक््तति की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। 
वर््तमान ततं्र इस पद के कामकाज मे ंस््वततं्रता और 
जवाबदेही को किस हद तक सुनिश्चित करता ह?ै

उत्तर: भाारतीीय संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 63 केे मााध्यम सेे भाारत केे 
उपरााष्ट्रर पति� केे पद काा सृृजन कि�याा गयाा हैै। यह भाारतीीय संंवि�धाान 
मंें रााष्ट्रर पति� केे बााद दूसराा सर्वोोच्च पद हैै। अनुुच्छेेद 64 केे अनुसाार, 
उपरााष्ट्रर पति� रााज्यसभाा काा पदेेन सभाापति� भीी होोताा हैै। इनकीी नि�युक्ति�ि 
प्रक्रि�याा संंघीीय और संंसदीीय वि�चाारोंं�  केे बीीच एक संंतुुलन स्थाापि�त करतीी 
हैै।

नि�युुक्ति� कीी प्रक्रि�याा 
1.	 नि�र्वाा�चक मंंडल: अनुुचे्छेद 66 केे अनुुसाार, उपरााष्ट्ररपति� काा चुुनााव 

अप्रत्यक्ष रूप से एक निर््ववाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमेें संसद 
के दोनो ंसदनो ं(लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्य शामिल होत ेहैैं, 
जिनमेें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैैं। राष्टट्रपति के चुनाव के विपरीत, 
इस प्रक्रिया मेें राज्य विधानसभाएं शामिल नही ंहोती हैैं।

2.	 चुुनााव कीी वि�धि�: चुुनााव आनुुपााति�क प्रति�नि�धि�त्व पद्धति� केे अनुुसाार 
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा होता ह।ै

3.	 अर्हहतााएँँ  (अनुचेु्छेद 66(3)):
	3 भाारत काा नाागरि�क होो।
	3 35 वर्षष कीी आयु ुपूूरीी कर चुुकाा होो।
	3 रााज्यसभाा काा सदस्य चुुनेे जाानेे केे लि�ए पाात्र होो।
	3 कि�सीी लााभ केे पद पर न होो।

4.	 काार्ययकााल और पदच्युतुि� (अनुचेु्छेद 67): उपरााष्ट्ररपति� काा काार्ययकााल 
पाचँ वर््ष का होता ह।ै उपराष्टट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त 
सदस््योों  के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता ह,ै 
जिससे लोकसभा सहमत हो। 

स्वतंतं्रताा सुुनि�श्चि�त करनाा
1.	 संंसद द्वााराा अप्रत्यक्ष चुुनााव: चूँँ�कि�  उपरााष्ट्ररपति� दोोनोंं�  सदनोंं�  द्वााराा चुुनेे 

जात ेहैैं, इसलिए इस पद की वैधता केें द्रीय विधायिका पर आधारित 
होती ह।ै

2.	 नि�श्चि�त काार्ययकााल: पाँँ�च वर्षष काा नि�श्चि�त काार्ययकााल पद कोो स्थि�रताा 
प्रदान करता ह।ै

3.	 नि�ष्काासन प्रक्रि�याा: रााज्यसभाा मेंं वि�शेेष बहुमत कीी आवश्यकताा यह 
सुनिश्चित करती ह ैकि उपराष्टट्रपति को मनमाने ढंग से नही ंहटाया जा 
सकता।

4.	 काार्ययकाारीी अधीीनताा काा अभााव: काार्याा�त्मक माामलोंं�  मेंं उपरााष्ट्ररपति� 
राष्टट्रपति के अधीनस्थ नही ंहोत ेहैैं।

हाालांं� कि�, रााष्ट्रर पति� केे चुुनााव कीी तुुलनाा मंें नि�र्वाा� चक मंंडल मंें रााज्य 
वि�धाानसभााओंं कोो शाामि�ल न करनेे सेे इसकाा संंघीीय तत्व कुुछ कम होो 
जााताा हैै।

जवााबदेहीी सुुनि�श्चि�त करनाा
1.	 रााज्यसभाा केे सभाापति� केे रूप मंें: पीीठाासीीन अधि�काारीी केे रूप मेंं 

उपराष्टट्रपति से निष्पक्ष रहने और संसदीय नियमो ंका पालन करने की 
अपेक्षा की जाती ह।ै

2.	 नि�ष्काासन तंंत्र: उपरााष्ट्ररपति� कोो संंसद द्वााराा हटाायाा जाा सकताा है,ै जोो 
उनकी राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करता ह।ै

3.	 न्याायि�क समीीक्षाा: अनुुचे्छेद 71 केे तहत चुुनााव संंबंंधीी वि�वाादोंं�  कोो 
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता ह।ै

उदााहरण: एम. वंेंकैैयाा नाायडूू जैैसेे उपरााष्ट्रर पति�योंं�  नेे वि�धाायीी अनुशाासन 
सुुनि�श्चि�ित करनेे मंें महत्वपूर्णण  भूूमि�काा नि�भााई हैै, जि�ससे संंसद केे प्रति� 
उपरााष्ट्रर पति� कीी जवााबदेेहीी स्थाापि�त हुई हैै।
उपरााष्ट्रर पति� कीी नि�युक्ति�ि काा तंंत्र लोोकतांं�त्रि�क  वैैधताा और संंसदीीय 
जवााबदेेहीी केे बीीच एक संंतुुलन हैै। यद्यपि� यह संंरचनाात्मक रूप सेे सुुदृढ़़ 
हैै, लेेकि�न स्वतंत्रताा कीी गाारंंटीी देेनेे मंें इसकीी प्रभाावशीीलताा ‘संंवैैधाानि�क 
नैैति�कताा’, नि�ष्पक्षताा और वि�धाायीी परंंपरााओंं केे पाालन पर नि�र्भभ र करतीी हैै।

Q 14.	 सााक्ष्य-आधाारि�त नीीति� नि�र्माा�ण और शाासन मेंं�  सूूचनाा 
एव ंसंचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित AI प्रणालियो ं
की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसक दुरुपयोग 
और बहिष््करण को रोकन े के लिए किन सुरक्षा 
उपायो ंकी आवश््यकता ह?ै

उत्तर: AI-सक्षम प्रणाालि�याँँ�  बड़ेे�   डेेटाा काा वाास्तवि�क समय मंें वि�श्लेेषण 
करतीी हंैं, जि�ससे सरकाारेंं  लक्षि�त, कुुशल और पाारदर्शीी�  नीीति�याँँ�  बनाा पाातीी 
हंैं। इससे शाासन कीी प्रकृृति� अंंतर्ज्ञाा�न -आधाारि�त नि�र्णणयोंं�   सेे डेेटाा-आधाारि�त 
नि�र्णणयोंं�   कीी ओर परि�वर्ति�ि त होो रहीी हैै।

शाासन मेंं ICT-आधाारि�त AI कीी भूूमि�काा
1.	 डेेटाा-आधाारि�त नीीति� नि�र्धाा�रण: AI प्रणाालि�याँँ� पैैटर्नन काा पताा लगाानेे केे 

लिए योजनाओ,ं सर्वेक्षणो,ं उपग्रहो ंऔर सरकारी रिकॉर््ड से प्राप्त ‘बिग 
डेटा’ का विश्लेषण करती हैैं।

	3 नीीति� आयोोग केे AI दृष्टि�कोोण केे तहत, सब्सि�डीी और खरीीद 
नीतियो ंको सूचित करने के लिए कृषि (फसल अनुमान, कीट 
पहचान) मेें AI का उपयोग किया जा रहा ह।ै

	3 आकांं�क्षीी जि�लाा काार्ययक्रम 112 जि�लोंं�  मेंं स्वाास्थ्य, शि�क्षाा और 
पोषण परिणामो ं को बहेतर बनाने के लिए रियल-टाइम डेटा 
डैशबोर््ड का उपयोग करता है।

2.	 लक्षि�त कल्यााणकाारीी वि�तरण: आधाार और प्रत्यक्ष लााभ हस्तांं�तरण 
(DBT) प्रणालियो ंके साथ मिलकर AI एनालिटिक्स लाभार्थियो ंकी 
पहचान करने और बर््बबादी को कम करने मेें सक्षम बनाता ह।ै

	3 DBT प्रणाालीी केे मााध्यम सेे 2014-2023 केे बीीच फर्जीी 
लाभार्थियो ंको हटाकर ₹2.7 लाख करोड़ से अधिक की बचत 
का दावा किया गया ह।ै

	3 पूूर्वाा�नुमुाानि�त वि�शे्लेषण कोोवि�ड-19 जैैसीी आपाातकाालीीन 
स्थितियो ं मेें सबसे जरूरतमंद परिवारो ं को प्राथमिकता देने मेें 
मदद करता ह।ै

जोोखि�म और चुुनौौति�यांं�
1.	 एल्गोोरि�थमि�क पूूर्वाा�ग्रह और भेेदभााव: यदि� AI कोो पक्षपाातीी डेेटाा पर 

प्रशिक्षित किया जाता ह,ै तो वह वंचित  समूहो ंके साथ भेदभाव कर 
सकता ह।ै
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2.	 नि�जताा केे मुदेु्दे: बडे़े पैैमाानेे पर डेेटाा संंग्रह सेे नि�गराानीी और डेेटाा 
गोपनीयता के उल्लंघन का खतरा हो सकता ह।ै

3.	 डि�जि�टल वि�भााजन: NSSO केे आंकंड़ोंं�  केे अनुुसाार, ग्राामीीण इंंटरनेेट 
पहुुंच शहरी क्षेत््रोों  की तलुना मेें काफी कम ह,ै जिससे AI-आधारित 
सेवाओ ंसे बहिष्करण हो सकता है।

4.	 अपाारदर्शि�ताा (बै्लैक बॉॉक्स समस्याा): AI मॉॉडल मेंं पाारदर्शि�ताा कीी 
कमी के कारण जवाबदेही तय करना कठिन हो जाता ह।ै

आवश्यक सुुरक्षाा उपााय
1.	 मजबूूत काानूनूीी ढांं�चाा: डि�जि�टल व्यक्ति�गत डेेटाा संंरक्षण अधि�नि�यम, 

2023 का प्रभावी क्रियान्वयन, जिससे सूचित सहमति, उद्देश्य-सीमा 
और डेटा न्यूनता सुनिश्चित हो।

2.	 एल्गोोरि�थमि�क पाारदर्शि�ताा और ऑडि�ट: स्वतंंत्र ऑडि�ट, ‘व्यााख्याा करनेे 
योग्य AI’ मॉडल और निर््णय लेने के मानदंडो ंका खुलासा करना।

3.	 समाावेेशीी डि�जि�टल बुुनि�याादीी ढांं�चाा: ब्रॉॉडबैंंड कनेेक्टि�वि�टीी (जैसेैे- 
भारतनेट) और डिजिटल साक्षरता पहलो ं के माध्यम से डिजिटल 
विभाजन को दूर करना।

4.	 माानवीीय नि�गराानीी: शि�काायत नि�वाारण और जवााबदेेहीी सुुनि�श्चि�त करनेे 
के लिए AI प्रणालियो ंको मानवीय निर््णय का समर््थन करना चाहिए, 
न कि उसका स्थान लेना चाहिए।

ICT-आधाारि�त AI प्रणाालि�याँँ�  दक्षताा, सटीीकताा और पाारदर्शि�ि ताा 
बढ़ाा�क र सााक्ष्य-आधाारि�त शाासन मंें सुुधाार करतीी हंैं। हाालांं� कि�, नि�जताा, 
समाावेेशि�ताा, जवााबदेेहीी और नैैति�क AI केे लि�ए सुुरक्षाा उपााय सुुनि�श्चि�ित 
करनाा महत्वपूर्णण  हैै, तााकि� प्रौौद्योोगि�कीी केे दुरुपयोोग सेे बचाा जाा सके और 
इसेे संंवि�धाान मंें नि�हि�त न्यााय और समाानताा केे मूूल्योंं�  केे अनुरूप बनाायाा 
जाा सके।

Q 15.	 भाारत मेंं�  महि�लााओं ं केे अधि�काारोंं�  केे संंरक्षण और 
संवर््धन मे ं राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की 
भूमिका पर चर््चचा कीजिए। इसकी प्रभावशीलता का 
मूल््ययाांकन कीजिए।

उत्तर: रााष्ट्रीी �य महि�लाा आयोोग (NCW) कीी स्थाापनाा जनवरीी 1992 मंें 
रााष्ट्रीी �य महि�लाा आयोोग अधि�नि�यम, 1990 केे तहत एक वैैधाानि�क 
नि�कााय केे रूप मंें कीी गई थीी। इसकाा उदे्देश्य महि�लााओंं केे लि�ए 
संंवैैधाानि�क और काानूूनीी सुुरक्षाा उपाायोंं�  कीी समीीक्षाा करनाा, उपचााराात्मक 
वि�धाायीी उपाायोंं�  कीी सि�फाारि�श करनाा, शि�काायतोंं�  केे नि�वाारण कीी सुुवि�धाा 
प्रदाान करनाा और महि�लााओंं कोो प्रभाावि�त करनेे वाालेे सभीी नीीति�गत 
माामलोंं�  पर सरकाार कोो सलााह देेनाा हैै।

भाारत मेंं महि�लााओंं केे अधि�काारोंं केे संरंक्षण और संवंर्धधन मेंं 
NCW कीी भूूमि�काा
1.	 शि�काायत नि�वाारण और हेेल्पलााइन: आयोोग ऑनलााइन शि�काायत कीी 

सुविधा प्रदान करता है, 24×7 महिला हले्पलाइन संचालित करता ह,ै 
और इसमेें एक ‘शिकायत एवं जाचँ’ (C&I) सेल ह ैजो मामलो ंको 
संबंधित अधिकारियो ंके पास भेजता ह ैया उन पर अनुवर्ती कार््रवाई 
करता ह।ै यह पीड़़ित महिलाओ ंके लिए एक सुलभ प्राथमिक संपर््क  
केें द्र ह।ै

2.	 स्वतःः संंज्ञाान और साार्ववजनि�क वकाालत: आयोोग अक्सर मीीडि�याा 
रिपोर्टटों और उभरत े मामलो ं पर स्वतः संज्ञान लेता ह ै और नोटिस 

भेजता है (जसेै कि हाल ही मेें अपमानजनक मीडिया टिप्पणियो ंके 
विरुद्ध की गई कार््रवाई)। यह अधिकारियो ंको कार््रवाई के लिए प्रेरित 
करता ह ैऔर सार््वजनिक जागरूकता बढ़़ाता है।

3.	 काानूनूोंं�  कीी समीीक्षाा और सि�फाारि�शें: आयोोग मौौजूदूाा काानूूनोंं�  काा 
परीक्षण करता ह ैऔर उनके प्रभावी कार््ययान्वयन के लिए केें द्र सरकार 
को सिफारिशो ंके साथ रिपोर््ट सौपंता ह।ै इसके अलावा, यह प्रशिक्षण, 
जागरूकता कार््यक्रमो ंऔर बहु-हितधारक परामर्शशों मेें भी संलग्न रहता 
ह।ै

शक्ति�याँँ�  और सीीमााएँँ
1.	 शक्ति�याँँ�:

	3 यह लैंंगि�क अन्यााय केे मुुद्दोंं�  पर रााष्ट्रीी�य स्तर पर ध्याान केंंद्रि� त 
करता ह।ै

	3 जहाँँ� पीीड़ि�तोंं�  केे पाास तत्कााल कोोई वि�कल्प नहींं�  होोताा, वहांं� यह 
उस शून्यता को भरता ह।ै

	3 रााज्य महि�लाा आयोोगोंं�  केे सााथ समन्वय मेंं काार्यय करताा है ैऔर 
महिलाओ ंके लिए एक किफायती सहायता बिदं ु(हले्पलाइन/
ऑनलाइन शिकायत) के रूप मेें कार््य करता ह।ै

2.	 सीीमााएँँ :
	3 प्रवर्ततन शक्ति�योंं�  काा अभााव: आयोोग केे पाास मुुकदमाा चलाानेे 

या अपने निर््णयो ं को लागू करने की शक्ति नही ं ह।ै इसकी 
सिफारिशो ंका पालन करना सरकार, पुलिस या अदालतो ंपर 
निर््भर करता है, जो इसकी प्रभावशीलता को कमजोर करता है।

	3 काार्याा�न्वयन काा अंतंरााल: शि�काायतोंं�  कीी संंख्याा बहुत अधि�क है,ै 
लेकिन सजा या प्रणालीगत बदलाव के मामले मेें परिणाम कम 
हैैं। डेटा से पता चलता ह ैकि बड़़ी संख्या मेें शिकायतेें दर््ज होने 
के बावजदू वास्तविक बदलाव की गति धीमी ह।ै

	3 संंसााधन और रााजनीीति�करण कीी चुुनौौति�याँँ�: कर्ममचाारि�योंं�  और 
संसाधनो ं की कमी, उच्च टर््नओवर और कभी-कभी संगठन 
का राजनीतिकरण इसकी निष्पक्षता और प्रभावशीलता को 
प्रभावित करता ह।ै

रााष्ट्रीी �य महि�लाा आयोोग एक महत्वपूर्णण  रााष्ट्रीी �य नि�गराानीीकर्ताा�  और 
वकाालत एजंेंसीी हैै जोो महि�लााओंं कीी शि�काायतोंं�  कीी दृश्यताा और उन 
तक पहुँँ च कोो बढ़ाा�ती ी हैै। हाालाँँ� कि�, अपनीी शक्ति�ियोंं�  कोो लाागूू करनेे मंें 
असमर्थथता ा, काार्याा� न्वयन केे लि�ए अन्य सरकाारीी नि�काायोंं�  पर नि�र्भभ रताा 
और संंरचनाात्मक सीीमााओंं केे काारण इसकीी प्रभाावशीीलताा सीीमि�त हैै। 
इसकीी जाँँ� च क्षमतााओंं मंें सुुधाार करकेे इसेे और अधि�क सशक्त बनाायाा 
जाा सकताा हैै।

Q 16.	 आकलन कीीजि�ए कि� साार्ववजनि�क स्वाास्थ्य और 
शिक्षा के परिणामो ंमे ंसुधार भारत मे ंगरीबी के अतंर-
पीढ़़ीगत चक्र को तोड़न ेमे ंकिस प्रकार योगदान देत े
है।ं

उत्तर: बच्चोंं�  केे बेेहतर स्वाास्थ्य सेे उनके संंज्ञाानाात्मक और शाारीीरि�क 
वि�काास मंें सुुधाार होोताा हैै, जबकि� बढ़�ती ी स्कूूलीी शि�क्षाा जीीवन भर कीी 
कमााई मंें वृृद्धि� करतीी हैै और साामााजि�क गति�शीीलताा कोो बढ़ाा�वा ा देेतीी 
हैै। येे दोोनोंं�  काारक मि�लकर परि�वाारोंं�  कोो आर्थि�ि क झटकोंं�  केे प्रति� 
कम संंवेेदनशीील बनाातेे हंैं और आनेे वाालीी पीीढ़ि�ियोंं�   केे जीीवन पथ कोो 
सकााराात्मक रूप सेे बदल देेतेे हंैं।
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साार्ववजनि�क स्वाास्थ्य मेंं सुुधाार कीी भूूमि�काा
1.	 प्राारंंभि�क बााल पोोषण और वि�काास: अच्छीी तरह सेे पोोषि�त और 

विकसित बच््चोों  के बहेतर शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने और वयस्क 
जीवन मेें उच्च आय अर्जित करने की संभावना अधिक होती है। पाचं 
वर््ष से कम उम्र के बच््चोों  मेें ‘स्टंटिग’ (बौनापन) घटकर 35.5% 
(NFHS-5, 2019-21) हो गई ह,ै जो समय के साथ सुधार को 
दर््शशाती ह।ै कुपोषण मेें कमी से संज्ञानात्मक क्षमता और उत्पादकता 
बढ़ती ह,ै जिससे गरीबी के अतंर-पीढ़़ीगत संचरण पर विजय प्राप्त 
होती ह।ै

2.	 मृतृ्यु ुदर और रुग्णताा दर: भाारत मेंं माातृ ृमृृतु्यु अनुुपाात (MMR) 
घटकर प्रति 1,00,000 जीवित जन््मोों  पर 97 (SRS, 2018-20) 
हो गया ह,ै और शिशु मृत्यु दर मेें भी निरंतर गिरावट आई है। मृत्यु दर 
मेें सुधार का अर््थ ह ैपरिवारो ंपर लगने वाले आर्थिक झटको ंमेें कमी, 
जिससे बच््चोों  के जीवित रहने और विकसित होने की संभावना बढ़ती 
ह,ै और उनकी भविष्य की आय-सृजन क्षमताओ ंमेें सुधार होता ह।ै

3.	 जोोखि�म सेे वि�त्तीीय सुुरक्षाा: आयुषु्माान भाारत-PMJAY जैसेैे काार्ययक्रम 
स्वास्थ्य पर होने वाले भारी खर््च से सुरक्षा प्रदान करत ेहैैं, जो विश्व बैैंक 
के अनुमान के अनुसार प्रतिवर््ष 5-7% भारतीय परिवारो ंको गरीबी मेें 
धकल देता है। स्वास्थ्य के प्रति वित्तीय सुरक्षा यह सुनिश्चित करती ह ै
कि परिवार स्वास्थ्य संबंधी झटको ंके कारण ऋण के चक्र मेें न फंसेें।

शि�क्षाा मेंं सुुधाार कीी भूूमि�काा
1.	 साार्ववभौौमि�क पहुंच और ठहरााव: समग्र शि�क्षाा और मध्यााह्न भोोजन 

योजना (PM POSHAN) जसैी योजनाओ ंने विशेष रूप से वंचित 
वर्गगों के नामाकंन और उपस्थिति मेें सुधार किया ह।ै प्राथमिक शिक्षा 
के लिए ‘सकल नामाकंन अनुपात’ (GER) 100% से ऊपर ह,ै जो 
लगभग सार््वभौमिक पहुुंच का संकेत ह।ै शिक्षा से रोजगार क्षमता और 
जीवन भर की आय मेें सुधार होता ह।ै

2.	 महि�लाा शि�क्षाा और सशक्ति�करण कीी भूमूि�काा: महि�लााओं ंमेंं बढ़तीी 
साक्षरता (NFHS-5 के अनुसार 77.7%) प्रजनन दर मेें कमी, 
बहेतर बाल पोषण और कार््यबल मेें बढ़ती भागीदारी से जडु़़ी ह।ै 
शिक्षित माताओ ंद्वारा अपने बच््चोों  की शिक्षा और स्वास्थ्य मेें निवेश 
करने की अधिक संभावना होती ह,ै जिससे एक सकारात्मक अतंर-
पीढ़़ीगत प्रभाव पैदा होता ह।ै

3.	 कौौशल वि�काास और रोोजगाार क्षमताा: मााध्यमि�क शि�क्षाा और कौौशल 
विकास कार््यक्रमो ंतक बहेतर पहुुंच से श्रम उत्पादकता मेें वदृ्धि होती ह।ै 
विश्व बैैंक के अनुमानो ंके अनुसार, शिक्षा के अतिरिक्त वर््ष व्यक्तिगत 
आय मेें 8-10% की वदृ्धि कर सकत ेहैैं, जिससे आर्थिक गतिशीलता 
आती है।

परस्पर जुुड़ाा हुआ प्रभााव
स्वाास्थ्य और शि�क्षाा आपस मंें गहरााई सेे जुुड़ेे�   हुए हंैं; स्वस्थ बच्चेे नि�यमि�त 
रूप सेे स्कूूल जाातेे हंैं और बेेहतर प्रदर्शशन  करतेे हंैं, जबकि� शि�क्षि�त लोोग 
स्वस्थ आदतोंं�  काा पाालन करतेे हंैं और स्वाास्थ्य सेेवााओंं काा प्रभाावीी ढंंग सेे 
उपयोोग करतेे हंैं। केेरल जैैसेे रााज्य दि�खाातेे हंैं कि� कैैसेे स्वाास्थ्य और शि�क्षाा 
मंें नि�वेश उच्च स्तर केे माानव वि�काास और कम गरीीबीी कीी ओर लेे जााताा हैै।
साार्वव जनि�क स्वाास्थ्य और शि�क्षाा मंें वृृद्धि� माानव पूंं�जी ी, लचीीलाापन और 
आर्थि�ि क अवसरोंं�  मंें सुुधाार करतीी हैै। उत्पाादकताा बढ़ाा�क र और स्वस्थ एवंं 
शि�क्षि�त पीीढ़ि�ियोंं�   कोो सुुरक्षि�त करकेे, भाारत प्रभाावीी रूप सेे गरीीबीी केे अंंतर-
पीीढ़ीी� गत संंचरण कोो तोोड़़  सकताा हैै और समाावेेशीी एवंं सतत वि�काास 
प्रााप्त कर सकताा हैै।

Q 17.	 सहभाागीी और डि�जि�टल शाासन केे युुग मेंं�  भाारत मेंं�  
सिविल सवेा की बदलती भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर: जैैसेे-जैैसेे भाारत कंेंद्रीीकृृत, शीीर्षष -सेे-नीीचेे (top-down) मॉॉडल सेे 
सहभाागीी और डि�जि�टल शाासन कीी ओर बढ़़ रहाा हैै, सि�वि�ल सेेवक कीी 
भूूमि�काा “नि�याामक” और “नि�यंत्रक” सेे बदलकर “सुुवि�धाादााताा” और 
“सहयोोगीी” केे रूप मंें वि�कसि�त हुई हैै। 

“शाासक कीी नौौकरशााहीी" सेे "नाागरि�क-कंेंद्रि�त प्रशाासन" तक 
1.	 फााइल-आधाारि�त काार्यय (फााइल-पुुशिं�गं) सेे डेेटाा एनाालि�टि�क्स 

तक: आधनुिक सिविल सेवक परियोजनाओ ं की वास्तविक समय 
मेें निगरानी के लिए प्रो-एक्टिव गवर्ननेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेेंटेशन 
(PRAGATI) और पीएम गति शक्ति जसेै प्लेटफॉर््म का उपयोग 
करत ेहैैं। अब निर््णय व्यक्तिगत प्रशासनिक विवेक के बजाय बिग डेटा 
और GIS मैपिगं पर आधारित होत ेहैैं। 

2.	 प्रत्यक्ष लााभ हस्तांं�तरण (DBT) और रि�सााव मंें कमीी: कल्यााणकाारीी 
वितरण मेें सिविल सेवक की भूमिका भौतिक वितरण से बदलकर 
डिजिटल पाइपलाइनो ं के प्रबंधन की हो गई ह।ै JAM ट््ररिनिटी 
(जन धन-आधार-मोबाइल) का लाभ उठाकर, प्रशासको ं ने "फर्जी 
लाभार्थियो"ं को समाप्त कर दिया ह,ै जिससे यह सुनिश्चित हुआ ह ैकि 
100% धनराशि लक्षित प्राप्तकर््तता तक पहुुंचे।

3.	 एक उपयोोगि�ताा केे रूप मंें सेेवाा वि�तरण: न्यू-ूएज गवर्नेंंस केे लि�ए 
एकीकृत मोबाइल एप्लीकशन (UMANG)  और डिजीलॉकर जसैी 
पहलो ंने सिविल सेवको ंको "सेवा प्रबंधको"ं मेें बदल दिया है, जिनका 
ध्यान निश्चित कार््ययालय घंटो ंके बजाय 24/7 उपलब्धता पर रहता ह।ै

4.	 साामााजि�क अंकेंेक्षण और जवााबदेेहीी: सोोशल ऑडि�ट (MGNREGA 
के तहत अनिवार््य) के माध्यम से सिविल सेवक अब जनता के प्रति 
तेजी से जवाबदेह हो रह ेहैैं। यह ‘ऊर्धध्वमुखी जवाबदेही’ (राजनीतिक 
आकाओ ंके प्रति) से ‘अधोमुखी जवाबदेही’ (समुदाय के प्रति) की 
ओर बदलाव को मजबरू करता ह।ै

5.	 नि�यम-आधाारि�त सेे भूमूि�काा-आधाारि�त: इस वि�काास कोो सुुगम बनाानेे 
के लिए, सरकार ने मिशन कर््मयोगी (सिविल सेवा क्षमता निर््ममाण 
के लिए राष्ट्रीय कार््यक्रम) शुरू किया ह।ै यह वरिष्ठता और नियमो ंके 
पालन के बजाय ‘क्षमता-आधारित ढाचें’ पर ध्यान केें द्रित करता ह।ै

परि�वर्ततन केे दौौराान चुुनौौति�याँँ�
1.	 डि�जि�टल वि�भााजन: डि�जि�टल उपकरणोंं�  पर अत्यधि�क नि�र्भभरताा 

इंटरनेट पहुुंच से वंचित 25-30% आबादी को बाहर कर सकती ह,ै 
जिसके लिए एक “फिजीटल" (phygital - भौतिक + डिजिटल) 
दृष्टिकोण की आवश्यकता ह।ै

2.	 परि�वर्ततन काा प्रति�रोोध: गहरााई तक जमीी हुई “सााइलोो संंसृ्कृति�" 
(विभागीय अलगाव) और नौकरशाही जड़ता अक्सर सहभागी तरीको ं
को अपनाने की गति को धीमा कर देती ह।ै

3.	 डेेटाा नि�जताा: चूंं�कि�  सि�वि�ल सेेवक नाागरि�कोंं�  केे वि�शााल डेेटाा काा प्रबंंधन 
करत ेहैैं, इसलिए अब उनकी भूमिका मेें डेटा प्रबंधन और गोपनीयता 
सुनिश्चित करने की जटिल जिम्मेदारी भी शामिल हो गई ह।ै

जैैसाा कि� द्वि�तीीय प्रशाासनि�क सुुधाार आयोोग नेे सुुझााव दि�याा हैै, अंंति�म 
लक्ष्य "सरकाार" सेे "शाासन" कीी ओर बढ़़नाा हैै, जहाँँ�  सि�वि�ल सेेवाा एक 
अधि�क जीीवंंत, समाावेेशीी और कुुशल लोोकतंत्र केे लि�ए उत्पे्रेरक केे रूप 
मंें काार्यय  करतीी हैै।
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Q 18.	 हााल हीी मेंं� , भाारत और यूूरोोपीीय संंघ (EU) केे बीीच 
संपन्न मुक््त व््ययापार समझौत े (FTA) के महत््व 
पर चर््चचा कीजिए। भारत के लिए इसक संभावित 
आर््थथिक और रणनीतिक निहितार््थ क््यया है?ं  

उत्तर: जनवरीी 2026 मंें, भाारत और यूूरोोपीीय संंघ (EU) नेे एक व्याापक 
व्याापाार और नि�वेश समझौौतेे (BTIA) केे लि�ए बाातचीीत पूूरीी करकेे एक 
ऐति�हाासि�क उपलब्धि�� प्रााप्त कि�याा, जि�से अक्सर "सभीी समझौौतोंं�  कीी 
जननीी" कहाा जाा रहाा हैै। यह समझौौताा वि�श्व कीी सबसेे तेेजीी सेे बढ़़ती ी 
प्रमुुख अर्थथ व्यवस्थाा कोो 27 सदस्यीीय आर्थि�ि क समूूह केे सााथ जोोड़़ता ा हैै, 
जि�ससे 2 अरब लोोगोंं�  काा एक एकीीकृृत बााजाार बनताा हैै जोो वैैश्वि�िक 
GDP काा लगभग 25% हि�स्साा हैै।

आर्थि�िक महत्व
	 बेेहतर बााजाार पहुंच:

	3 वस्त्र और परि�धाान: वर्ततमाान मेंं इन पर 8-12% यूरूोोपीीय संंघ 
शुल्क लगता ह;ै शुल्क मेें कटौती से बागं्लादेश और वियतनाम 
के मुकाबले भारत की प्रतिस्पर््धधात्मकता बढ़़ेगी।

	3 फाार्माा�स्यूटूि�कल्स: भाारत यूरूोोप मेंं 25% सेे अधि�क जेेनेेरि�क 
दवाओ ंकी आपूर्ति करता ह;ै सुव्यवस्थित नियामक मंजरूियो ंसे 
निर््ययात को बढ़़ावा मिल सकता है।

	3 इंंजीीनि�यरिं�ग साामाान और ऑटोोमोोबााइल: क्रमि�क शुुल्क 
यकु्तिकरण से निर््ययात मात्रा का विस्तार हो सकता ह।ै

	 नि�वेश और प्रौौद्योोगि�कीी हस्तांं�तरण: यूरूोोपीीय संंघ भाारत मेंं FDI काा 
एक प्रमुख स्रोत ह ै(संचयी $120 बिलियन)। यह FTA यरूोपीय 
फर्ममों को “मेक इन इंडिया 2.0” परियोजनाओ ंमेें निवेश करने के 
लिए एक विशेष रूप से उच्च तकनीक मशीनरी, ग्रीन हाइड््ररोजन और 
सेमीकंडक्टर््स मेें स्थिर कानूनी ढाचंा प्रदान करता ह।ै

	 MSME और मूलू्य श्रृंं�खलााओं ं कोो बढ़ाावाा: गैैर-टैैरि�फ बााधााओं ं
मेें कमी और मानको ंके सामंजस्य से भारतीय MSME यरूोपीय 
मूल्य श््रृृंखलाओ ंमेें एकीकृत हो सकेें गे। अक्षय ऊर््जजा घटको,ं खाद्य 
प्रसंस्करण और रसायनो ंजसेै क्षेत््रोों  को इससे लाभ होगा।

	 सेेवाा के्षेत्र: भाारत पेेशेेवर, व्याावसाायि�क, दूूरसंंचाार, समुुद्रीी, वि�त्तीीय 
और पर््ययावरण सेवाओ ं जसैी यरूोपीय संघ की प्राथमिकताओ ं को 
शामिल करने वाले 102 उप-क्षेत््रोों  को खोलने पर सहमत हुआ है।

रणनीीति�क नि�हि�ताार्थथ
	 “चीीन + 1” रणनीीति�: यूरूोोपीीय संंघ केे लि�ए, भाारत महत्वपूूर्णण 
आपूर्ति श््रृृंखलाओ ं के लिए एक लोकतातं्रिक और विश्वसनीय 
विकल्प के रूप मेें कार््य करता ह,ै जो उसकी "डी-रिस््कििंग " रणनीति 
मेें सहायता करता ह।ै भारत के लिए, यह अन्य प्रमुख शक्तियो ंके 
साथ बढ़त ेव्यापारिक उतार-चढ़़ाव से स्वतंत्र एक विशाल बाजार 
सुरक्षित करता है।

	 हिं�दं-प्रशांं�त स्थि�रताा: यह समझौौताा यूरूोोपीीय संंघ कीी हिं�दं-प्रशांं�त 
रणनीति के अनुरूप ह,ै जो समुद्री सुरक्षा सहयोग और बनुियादी 
ढाचंा कनेक्टिविटी (जसेै, भारत-मध्य पूर््व-यरूोप आर्थिक गलियारा 
या IMEC) को बढ़़ाता ह।ै

	 वैैश्वि�क माानक नि�र्धाा�रण: स्थि�रताा, श्रम अधि�काार और डि�जि�टल 
शासन (जसेै AI और डेटा निजता) पर सामंजस्य बनाकर, भारत 
और यरूोपीय संघ वैश्विक नियम-आधारित व्यापार मानक स्थापित 

करने मेें एक “तीसर ध्रुव" के रूप मेें कार््य करत ेहैैं, जो अमेरिका 
और चीन के प्रभाव को संतुलित करता है। 

भाारत-यूूरोोपीीय संंघ मुुक्त व्याापाार समझौौताा भाारत केे आर्थि�ि क कूूटनीीति� मंें 
एक ऐति�हाासि�क मोोड़़  हैै। आर्थि�ि क दृष्टि� सेे यह वि�स्ताारि�त बााज़ाा� र पहुँँ च, नि�वेश 
वृृद्धि�, तकनीीकीी उन्नयन और वैैश्वि�िक वैैल्यूू चेेन मंें गहन एकीीकरण काा माार्गग  
प्रशस्त करताा हैै। साामरि�क रूप सेे यह भाारत कीी बहु-संंतुुलि�त वि�देश नीीति� 
कोो सुुदृढ़़ करताा हैै, लोोकतांं�त्रि�क  सााझेेदाारि�योंं�  कोो मजबूूत बनााताा हैै और 
बदलतेे वैैश्वि�िक शक्ति�ि संंतुुलन केे बीीच लचीीलाापन बढ़ाा�ता ा हैै। 

Q 19.	 “भाारत और संंयुुक्त रााज्य अमेरेि�काा केे बीीच 
हालिया व््ययापारिक संघर््ष उनक द्विपक्षीय संबधंो ं
मे ं एक महत््वपूर््ण बाधा के रूप मे ं उभरे है।ं" हाल 
के विवादास््पद मुद््दोों  के संदर््भ मे ं इस कथन का 
विश््ललेषण कीजिए और स््पष्ट कीजिए कि दोनो ंदेशो ं
के रणनीतिक हितो ं के लिए एक ‘व््ययापक व््ययापार 
समझौता’ क््ययोों  आवश््यक ह।ै

उत्तर: भाारत-अमेरि�काा आर्थि�ि क संंबंंध अभीी भीी लेेन-देेन कीी प्रकृृति� केे 
बनेे हुए हंैं और इनमें उताार-चढ़ाा�व  कीी संंभाावनाा अधि�क रहतीी हैै। वर्षष  
2025 मंें तनााव मंें भाारीी वृृद्धि� देेखीी गई, जि�से "टैैरि�फ वॉॉर" केे रूप मंें जाानाा 
गयाा, जहाँँ�  कई भाारतीीय नि�र्याा�तोंं�   पर अमेरि�कीी शुुल्क बढ़़क र 50% तक 
पहुँँ च गयाा। हाालांं� कि�, फरवरीी 2026 मंें हुए एक हाालि�याा अंंतरि�म व्याापाार 
समझौौतेे नेे पाारस्परि�क शुुल्कोंं�  कोो घटााकर 18% कर दि�याा हैै, जि�ससे 
तनााव मंें आंंशि�क कमीी आई हैै।

हााल केे वि�वाादाास्पद मुुद्देे
	 पाारस्परि�क टैैरि�फ: अप्रैलै 2025 मेंं, अमेेरि�काा नेे भाारतीीय वस्तुओुं ं
पर 25% पारस्परिक शुल्क लागू किया, जिसे अगस्त 2025 मेें 
दोगुना करके 50% कर दिया गया। इस "टैरिफ ब्लडबाथ" ने विशेष 
रूप से कपड़़ा, फुटवियर और इंजीनियरिंग सामान जसेै श्रम-गहन 
क्षेत््रोों  को लक्षित किया।

	 भू-ूरााजनीीति�क जुडु़ााव: "रूसीी तेेल" काा काारक: 2025 केे अंतं मेंं 
भारतीय निर््ययात पर अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क लगाया गया 
था, जो विशेष रूप से भारत द्वारा रूसी कच्चे तले की निरंतर खरीद 
के लिए एक दंड के रूप मेें था।

	 कृृषि� और बााजाार पहुंच: अमेेरि�काा ‘जेेनेेटि�कलीी मॉॉडि�फााइड’ (GM) 
खाद्य आयात पर ढील चाहता है, जिसका भारत पर््ययावरणीय और 
खाद्य सुरक्षा चितंाओ ंके कारण विरोध करता ह।ै भारत ने करोड़़ोों  
छोटे किसानो ंकी आजीविका की सुरक्षा के आधार पर इस पर कड़़ा 
रुख अपनाया ह।ै

	 बौौद्धि�क संंपदाा अधि�काार (IPR) और फाार्माा�स्यूटूि�कल्स: अमेेरि�कीी 
व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने पेटेेंट संरक्षण और अनिवार््य 
लाइसेेंसिगं की चितंाओ ं का हवाला देत े हुए भारत को बार-बार 
अपनी "प्राथमिकता निगरानी सूची" मेें रखा ह।ै

	3 भाारत काा तर्कक  है ै कि� उसकाा पेेटेंंट शाासन (पेेटेंंट अधि�नि�यम, 
1970 के तहत) सार््वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करत ेहुए ‘ट््ररिप्स’ 
(TRIPS) दायित््वोों  का पालन करता ह।ै इस स्थिति को 
नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ (2013) मामले मेें सुप्रीम 
कोर््ट ने बरकरार रखा था, जहा ँदवाओ ंके पेटेेंट की "एवरग्रीनिगं" 
(नवीनीकरण की अनुचित प्रक्रिया) को रोका गया था।
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	 वीीजाा और सेेवाा के्षेत्र केे मुदेु्दे: H-1B वीीजाा पर प्रति�बंध और 
गतिशीलता संबंधी बाधाएं भारतीय IT पेशेवरो ंको प्रभावित करती हैैं, 
जबकि सेवाओ ंका व्यापार द्विपक्षीय जडु़़ाव का एक प्रमुख घटक ह।ै

व्याापक व्याापाार समझौौतेे (CTA) कीी आवश्यकताा 
	 पूूर्वाा�नुमेुेयताा कीी पुुनर्स्थाा�पनाा: CTA अस्थि�र काार्ययकाारीी आदेेशोंं�  
की जगह एक स्थिर कानूनी ढाचँा प्रदान करेगा। फरवरी 2026 
के समझौत ेके बाद भी टैरिफ 18% पर हैैं, जो 2025 से पहले के 
औसत 2.5% से कही ंअधिक हैैं। CTA “शून्य-टैरिफ” लक्ष्य की 
दिशा मेें मार््ग प्रशस्त कर सकता ह।ै 

	 आपूूर्ति� श्रृंं�खलाा लचीीलाापन (China + 1): चीीन सेे जोोखि�म कम 
करने के लिए अमेरिका को एक विनिर््ममाण केें द्र के रूप मेें भारत की 
आवश्यकता ह।ै एक CTA अमेरिकी कंपनियो ंको सेमीकंडक्टर 
और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श््रृृंखलाओ ं को भारत मेें स्थानातंरित 
करने के लिए आवश्यक कानूनी निश्चितता प्रदान करेगा।

	 तकनीीकीी सहयोोग कोो संंस्थाागत बनाानाा: महत्वपूूर्णण और उभरतीी 
प्रौद्योगिकी पर पहल (iCET) जसैी पहलो ंको AI, अतंरिक्ष और 
क््वाांटम कंप्यूटिग मेें दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियो ं के निर््बबाध 
आदान-प्रदान के लिए एक व्यापारिक आधार की आवश्यकता है।

	 सेेवााओं ंऔर डि�जि�टल व्याापाार काा वि�स्ताार: IT और ज्ञाान सेेवााओं ं
मेें भारत की ताकत अमेरिकी मागं के अनुरूप ह।ै यह सुरक्षा उपायो ं
के साथ सीमा पार डेटा प्रवाह को सुगम बनाने और फिनटेक एवं AI 
सहयोग को बढ़़ावा देने मेें मदद करेगा।

	 रणनीीति�क संंतुुलन: उभरते ेचीीन और क्षेते्रीीय अस्थि�रताा केे साामनेे, 
एक मजबतू आर्थिक आधार यह सुनिश्चित करता ह ैकि रणनीतिक 
साझदेारी केवल "सैन्य-गहन" ही नही ंबल्कि "अर््थव्यवस्था-व्यापी" 
भी हो।

एक व्याापक व्याापाार समझौौताा (CTA) आर्थि�ि क स्थि�िरताा कोो संंस्थाागत 
बनााएगाा, आपूूर्ति�ि  शृंं� खलाा कीी सुुदृढ़़ता ा कोो बढ़ाा� एगाा और सााझाा साामरि�क 
उदे्देश्योंं�  केे अनुरूप आर्थि�ि क सहयोोग कोो गहरााएगाा। घरेेलूू प्रााथमि�कतााओंं 
और वैैश्वि�िक आकांं� क्षााओंं केे संंतुुलन केे सााथ ऐसाा समझौौताा भाारत–
अमेरि�काा संंबंंधोंं�  कोो लेेन-देेन आधाारि�त प्रबंंधन सेे एक परि�पक्व, 
दीीर्घघ काालि�क साामरि�क-आर्थि�ि क सााझेेदाारीी मंें रूपांं� तरि�त कर सकताा हैै। 

Q 20.	 भाारत कीी सॉॉफ्ट पाावर कूूटनीीति� कोो सुुदृढ़ करने े मेंं�  
भारतीय प्रवासी समदाय की भूमिका का परीक्षण 
कीजिए। भारत की विदेश नीति मे ंप्रवासी समदाय 
का उपयोग करन ेस ेजुड़़े अवसरो ंऔर चुनौतियो ंको 
रेखाकंित कीजिए।

उत्तर: समकाालीीन भूू-रााजनीीति�क परि�दृश्य मंें भाारतीीय प्रवाासीी समुदााय 
एक सााधाारण “प्रवाासीी समूूह” सेे बदलकर भाारतीीय रााज्य कीी एक 
महत्वपूर्णण  रणनीीति�क संंपत्ति� बन गयाा हैै। लगभग 3.5 करोोड़़  (NRI और 
OCI सहि�त) कीी संंख्याा केे सााथ यह प्रवाासीी समुदााय भाारत और वि�श्व केे 
बीीच एक सेेतुु काा काार्यय  करताा हैै। 

सॉॉफ्ट पाावर केे उपकरण केे रूप मेंं भाारतीीय प्रवाासीी
	 भाारत केे सांं�सृ्कृति�क रााजदूत: प्रवाासीी भाारतीीय संंसृ्कृति�, परंंपरााओं ं
और मूल््योों  के प्रसार मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभात ेहैैं। जैसे: अतंर््रराष्ट्रीय 
योग दिवस (2014 मेें संयकु्त राष्टट्र द्वारा स्वीकत) का लोकप्रिय होना 

और वाशिगंटन DC एवं लंदन जसैी वैश्विक राजधानियो ंमेें दिवाली 
का भव्य आयोजन करना।

	 आर्थि�क प्रभााव और पे्रेषण: भाारत प्रेषेण प्रााप्त करनेे केे माामलेे 
मेें दनुिया का अग्रणी देश बना हुआ ह।ै वित्त वर््ष 2025 मेें यह 
रिकॉर््ड $135.46 बिलियन तक पहुुँच गया (पिछले वर््ष की तलुना 
मेें 14% की वदृ्धि)।

	 रााजनीीति�क समर्थथन और साामरि�क लााभ: अमेेरि�काा, ब्रि�टेन और 
कनाडा जसेै देशो ं मेें भारतीय मूल के कानून निर््ममाता और नीति 
निर््ममाता भारत और मेजबान देशो ंके बीच संबंधो ंको प्रगाढ़ बनाने 
का कार््य करते हैैं।

	 तकनीीकीी नेेतृृत्व: वैैश्वि�क दि�ग्गज कंंपनि�योंं�  (जैैसेे सत्याा नडेेलाा, सुंं� दर 
पिचाई) के शीर््ष पर भारतीय मूल के CEO की उपस्थिति भारत की 
छवि को "मानव संसाधन पावरहाउस" के रूप मेें पुख्ता करती ह।ै 
इसने भारत की धारणा को "सपेरो ंके देश" से बदलकर "सॉफ्टवेयर 
इंजीनियरो ंके देश" के रूप मेें स्थापित किया ह।ै

प्रवाासि�योंं केे लााभ उठाानेे केे अवसर
	 वैैश्वि�क छवि� मंें सुुधाार: रााजनीीति�, शि�क्षाा और व्यवसााय मेंं भाारतीीय 
मूल के लोगो ंकी सफलता एक प्रतिभा-संपन्न और लोकतातं्रिक समाज 
के रूप मेें भारत की छवि को मजबतू करती ह।ै विजिटिग एडवासं््ड 
जॉइंट रिसर््च (VAJRA) जसेै कार््यक्रमो ंका उद्देश्य प्रवासी भारतीय 
वैज्ञानिको ंकी विशेषज्ञता को राष्ट्रीय विकास मेें शामिल करना ह।ै

	 द्वि�पक्षीीय संंबंंधोंं�  कोो मजबूूतीी: प्रवाासीी कूूटनीीति� अक्सर औपचाारि�क 
कूटनीति की पूरक होती ह।ै खाड़़ी देशो ंमेें भारतीय समुदायो ंने स्थिर 
ऊर््जजा और श्रम भागीदारी बनाए रखने मेें मदद की ह।ै वही,ं अफ्रीका 
मेें भारतीय प्रवासियो ंने ऐतिहासिक रूप से भारत-अफ्रीका विकास 
सहयोग का समर््थन किया ह।ै

	 ट्रैै�क II कूूटनीीति�: जब औपचाारि�क रााजनयि�क चैैनल तनाावपूूर्णण 
होत ेहैैं, तब प्रवासी-नेततृ्व वाली व्यापारिक परिषदेें और शैक्षणिक 
नेटवर््क  अनौपचारिक संवाद को सुगम बनात ेहैैं।

प्रवाासीी जुुड़ााव मेंं चुुनौौति�याँँ� : 
	 हि�तोंं�  कीी वि�वि�धताा: खााड़ीी देेशोंं�  केे "श्रमि�क प्रवाासि�योंं� " कीी ज़रूरतेंं 
(कल्याण और सुरक्षा) पश्चिम के "बौद्धिक प्रवासियो"ं (निवेश और 
दोहरी नागरिकता) से काफी भिन्न हैैं।

	 रााजनीीति�क घर्षषण: प्रवाासि�योंं�  केे कुुछ वर्गोंं केे बीीच बढ़तीी सांं�स्कृति�क 
मुखरता के कारण कभी-कभी मेजबान देश के मानदंडो ं के साथ 
तनाव पैदा हो जाता ह,ै जैसा कि हाल ही मेें ब्रिटेन और कनाडा मेें 
सार््वजनिक धार्मिक आयोजनो ंको लेकर हुई बहसो ंमेें देखा गया।

	 आंतंरि�क वि�भााजन: प्रवाासि�योंं�  केे भीीतर कीी पक्षपाातपूूर्णण रााजनीीति� 
भारत के घरेलू विभाजनो ं को प्रतिबिबंित कर सकती है, जिससे 
"नकारात्मक लॉबिगं" या चरमपंथी कारणो ं (जसेै खालिस्तान 
समर््थक आदंोलन) के लिए वित्त पोषण का जोखिम पैदा होता ह।ै

भाारतीीय प्रवाासीी अब केेवल वि�देशीी मुुद्राा काा स्रोोत नहींं�  हंैं, बल्कि�� भाारत 
कीी वैैश्वि�िक आकांं� क्षााओंं केे लि�ए एक महत्वपूर्णण  स्तंंभ हंैं। आगेे बढ़़ते  
हुए, भाारत कोो एक ऐसीी नपीी-तुुलीी प्रवाासीी नीीति� कीी आवश्यकताा हैै जोो 
मेेजबाान देेश कीी संंवेेदनशीीलताा केे प्रति� सम्माान और सांं� स्कृृति�क गौौरव 
केे बीीच संंतुुलन बनााए रखेे। संंबंंधोंं�  कोो "लेेन-देेन" सेे "परि�वर्ततन काारीी" 
बनााकर भाारत यह सुुनि�श्चि�ित कर सकताा हैै कि� उसके वैैश्वि�िक नाागरि�क 
उसकीी सॉॉफ्ट पाावर कूूटनीीति� केे सबसेे शक्ति�िशाालीी उपकरण बनेे रहेंं ।


